
 डीडी
 Explanation  of  Minister

 Bro  राम  मनोहर  लोहिया  (गलौज)  :
 अध्यक्ष  महोदय,  मैं  नियम  357.

 Shri  Hem  Batua  (Mengaldai):  Sir,
 why  do  you  say  that  you  respect  only
 Shri  Sharma  because  yGu  know  him
 well?  Why  this  differentiation?

 Mr,  Speaker:  I  respect  all  mem-
 छह,

 Shri  Shivaji  Rao  5S.  Deshmukh
 (Parabham):  Sir,  on  a  point  of  order.

 Sto  म  मतवार  लहिया  अ्रध्यक्ष
 महोदय,  मेरा  भी  व्यवस्था  क।  प्रश्न  है

 ह, ड  राठौर  सिह  (रोहतक )
 सहाब,  पंजाब  की  डिब्बे  भी  चले  ।

 स्पीकर

 Mr.  Speaker:  Shri  Deshmukh  wants
 to  raise  a  point  of  order.  What  is  it
 about’?

 Shri  Shivaji  Rao  S.  Deshmukh:  Sir,
 my  point  of  order  relates  to  the  posi-
 tion  which  the  Speaker’  should
 eccupy  in  the  enforcement  of  the
 rules  of  procedure  of  the  House.  Sir,
 you  woulg  realise  that  ¢  ts  true  that
 the  House  and  every  member  of  the
 House  must  obey  the  dictum  of  the
 rules  and  where  the  rules  are  some-
 what  vague  then  we  have  to  refer  to
 precedents.  We,  all  of  us,  owe  allegi-
 ance  to  the  Constitution,  and  that
 Constitution  is  interpreted  by  various
 lawyers  on  the  basis  of  precedents.
 The  unportant  point  which  I  wish  to
 rasse  before  you  is  that  during  the
 proceedings  of  parliament  many  im-
 portant  issues  affecting  vitelly  and
 more  seriously  certain  issues  and
 points  of  decision  are  likely  to  be
 taken  which  are  likely  to  be  chal-
 lenged  by  the  opposition.  So,  what
 constitutes  a  substantial  issue  of  policy
 is  very  often  raiseq  in  this  House
 also.  In  this  light,  I  seek  your  ruling
 on  the  behaviour  of  the  Speaker  of
 the  Punjab  Assembly  in  abruptly  ad-
 journing  the

 TIGIETATE  ME.  SUTIONE)  «ATURE  TS  AACONQUION  “GSR  Ea  ह...

 Mr.  Speaker:  }  wili  discuss  the
 same  matter  with  Shri  Sharma  in  my
 chamber.  That  is  exactly  what  J  said.
 Then,  I  will  come  to  a  decision.  Now
 we  will  have  to  adjourn  the  House
 for  lunch.
 i383  hrs.

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for
 Lunch  till  Fourteen  of  the  Clock.

 The  Lok  Sabha  reassemlied  after
 Lunch  at  Fourteen  of  the  Clock.

 {Mr,  Derury-SpeAker  in  the  Chair}
 LAND  ACQUISITION  (AMEND-

 MENT  AND  VALIDATION)  छा...
 Contd,
 Mr.  Deputy-Speaker:  The  House

 will  now  take  up  further  considera-
 thon  of  the  Land  Acquisition  (Amend-
 ment  and  Validation)  Bill,  Shri
 Mahara)  Singh  Bharti  may  continue
 his  speech

 aft  महाराज  सिह  भारती  (मेरठ)
 उपाध्यक्ष  महोदय,  भूमि  अर्जन  कानून  के
 अन्तर्गत  जो  जर्म  ने  ली  जाती  है  उन  का  जिस
 तरीक  से  दुरुपयोग  होता  है  उस  पर  काफ़ी
 चर्चा  यहा पर  हो  चुक  है  t  मेरठ  में  ही
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  हस्तिनापुर  का  गाव
 बसाने  के  लिए  भूमि  ली  गई,  कस्वा  बसाया
 गया  कौर  आज  तक  भी  वह  कोलोनाइजेशन
 की  रकम  15-20  साल  खच  हो  जाने  के
 बाद  भी  पूरी  नही  हो  पाई  ।  जो  योजना
 बनाई  गई  थी  वह  अपनी  जगह  पूरी  तरह  से
 असफल  रही  |

 श्रीमन्,  गरीब  किसानों  की  भूमि  बहुत
 कम  पैसे  में  लेने  के  बाद  जो  उस  टाउन  की
 प्लानिंग  की  गई,  उक्ष  की  हदबंदी  की  गई,  जो
 गरीब  हरजीत  लोग)  वहां  रहता  चाहते
 थे  उन्हें  हदबंदी  से  बाहर  बसाया  गया  कौर
 राज  जब  उन्हें  बसे  हुए  0  साल  हो  गये
 तो  फिर  उस  टाउन  की  सीमायें  बढ़ायी  नई
 ौर  फिर  उन  से  कहा  गया कि  आप  यहां  से

 भी  उठिये  पौर  किसी  सौर  जगह  जले  wee  ६
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 wit, यह  एक  मौलिक  प्रश्न  में  लोक  सभा

 हे  हाने  उपस्थित करता  हूं  जिस  तरीके
 के  इस  देश  मे  थिक  विषमताएं  बडी  महान
 हैं  कौर  जैसे  गरीब  आदमियों  को  रहने  के  लिए
 जगह  नहीं  मिलती  उस  विषमता  की  एक
 बकी  झलक  को  हम  जमीन  लेकर  नई  कालोनी

 बसा  रहे  हैं  पाप  पूरे  देश  मे  देख  सकते  है
 ठहरो  मे  जितनी  नई-नई  बस्तियाँ  बसी  हैं  उन
 में  बाप  को  हरिजन,  आदिवासी,  गरीब  लोग
 कौर  गरीबो  में  से  गरीब  हिन्दू,  पिछड़ा  वर्ग
 उस  में  बाप  को  देखने  के  लिए  नहीं  मिलेगा।
 कौन  30,  40  फ्लोर  50  रुपये  गज  की  जमीन

 से  सकता है  ?  फिर  उस  में  नियम  है  कि
 प्लाट  इतने  गज  का  कटेगा,  फिर  उस  में  नियम

 है  कि  उस  में  इतनी  जमीन  छोडना  देंगी,
 बहू  प्यास  तरह  के  नियम  है  1  में  लोग

 देहात  के  अन्दर  पडे  हुए  है  एक  मामूली  कोठे  के
 इन्दर  वह  शहर  में  किस  तरीके  से  ऐसा  बना
 सकत  हैं  ?  झीर  फिर  उस  के  बाद  परिणाम

 we  निकल  रहा  है  कि  देश  के  राजस्व  का  बडा
 हिस्सा  शहरों  को  गुलजार  करने  में  खर्चे  किया
 जाय  और  शहर  में  मज़ारी  करने  वाल  श्रमिक
 लोग  शहर  मे  न  रह  सके  ।  वे  गांवों  से  10,
 i5  ate  20  मील  साइकिलों  पर  चढ़  कर

 जाते  है  शहर  मे  मज़ारी  करने  के  लिए  क्योकि
 उन्हें  शहरों  मे  हवास  के  लिए  जगह  नहीं
 मिलती  |  कालोनियों  में  भूमिली  जायेगी

 सस्ती  लेकिन  उस  मजदूर  के  लिए  उस  में  मे
 दी  नहीं  जा  सकती  ।  बड़े  मकान  वह  अना
 नही  सकता  मजदूरी  करेगा  शहर  में  और  जितनी

 मजूरी  शहर  में  करने  मे  वह  श्रम  लगायेगा
 उस  में  ज्यादा  श्रम  गायों  में  शहरो  और
 फिर  वापिस  गाव  में  जाने  में  लगेगा  ।  फिर
 शहर  के  बड़े  लोग  तो  26  रुपये  मन
 का  राशनिंग  से  गेह  लेकर  खायेंगे  शर  वह
 गरीब  गांव  का  झांसी  74  रुपये  मत  गेहूं  लेकर
 खायेगा  |  इससिए  श्रीमन्,  कोई  न  कोई  ऐसी
 व्यवस्था  की  जानी  चाहिए,  गरीब  लोगो  के
 लिए,  गरीब  हरिजनों  के  लिए,  गरीब  पिछले
 ब्य  के  लिए  विशेष  झज्जर  दिया  जाग  नह
 म  बललोनियां  अढ़ाई  जा सकती  हैं  ताकि  उनमें

 ट,  Bin  3242

 छोटे  मकान  भी  कस  सकें,  कम  पैस ेसे  भी  बन
 सकें,  पैसा  भी  सरकार  की  तरक  से  उन  को
 मिल  सके  और  गरीब  लोग  भी  अ्रमीरो  की
 बस्तियाँ साथ  बस  सके  |  इस  देश  में जब  जब

 भूमि  प्रतीत  की  जाती  है  कम  पैसे  से  तो  उस  मे
 कम  पैसे  वाले  गरीबो  को  भी  हिस्सा  मिल  सके  |

 श्रीमन्,  एक  दूसरा  सवाल  मैं  और  उठाना
 चाहता  हू  शौर  यह  यह  है  कि  भोय्योगीकरण  के
 साम  पर  जो  भूमि  ली  जाती  है  उसमें  कभी  वह
 हिसाब  नहीं  लगाया  जाता  कि  इस  उद्योग
 को  सचमुच  कितनी  भूमि  की  जरूरत  है  ?
 जैसे  कि  हम  रेल  निकालने  के  लिए  भूमि
 लेते  हैं  तो  पता  चलता  है  कि  इतनी  थोडी  और
 इतनी  लम्बी  जमीन  चाहिए।  ऐसे  हो  नहर  के
 लिए,  सडक  के  लिए,  सब  के  लिए  पता
 रहता  है  लेकिन  श्रीमन्,  भ्रश्चागीकरण  के  नाम
 चर  जितनी  बडी  धांधली  हुई  है,  किसानो
 को  जितना  लूटा  गया  है  ौर  सरकार  के
 इस  कानून  का  जितना  दुरुपयोग  किया  गया  है
 उस  की  तरफ  बहुत  कम  ध्यान  जाता  है  ।

 मैं  मिसाल  देता  हू  ।  गाजियाबाद  के
 इन्दर  भाटिया  पौटरीज  के  नाम  से  जमीन
 ऐक् सायर  की  गई,  (5—36  साल  हो  गये  हैं
 पौटरी  के  खडे  हुए  ।  सिर्फ  पाच  फीसदी
 जमीन  में  तो  भाटिया  पौटरी  है  कौर  बाकी
 ज़मीन  में  चारो  तरफ  एक  दीवार  बनी  हुई  है
 है  और  एक  बड़ा  शानदार  बगीचा  है  ॥
 खेती  हो  रही  है।  मगर  श्री मनु,  बगीचा
 और  खेती  ही  होनी थी  तो  बहु  किसान  क्या
 बुरे  थे  जिसकी  कि  ज़मीन  मुफ्त  में  लेकर

 भाटिया  जौटरीर  को  दी  गयी  ?  कई  बार  यह
 सवाल  उठाया  गया  और  कई  जगह  उठाया  गया
 लेकिन  आज  तक  सरकार  ने  कभी  यह  मुनासिब
 नहीं  समझा कि  उस  की  उस  जमीन  पर  बह  जो
 फालतू  लेती  is-i6  साल  में  कर  रहे  हैं
 वापिस  लेकर  राज  भी  वह  जमीन  किसानो  को
 दे  दी  जाय  ।  बहु  सरकार  के  किस  काय
 लायक  है  ?

 श्ीमगू,  में  एक  और  मिसाल  देगा
 चाहता  हू  जसवन्त  शुगर  बिलास  बेर
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 [थी  कहाराथ  ॥... क  ह. |
 की,  इस  नाम  पर  कि  उन  को  एक  कान  का
 कारनामा  लगाम  है।  किसानों  की  बह  भूमि
 जिसे  यह  जब  यादें  !  5-20  रुपये  छह  में  बेल
 सकते  हैं  जोकि  शहर के  बाजार'  भा  गई  है।

 बहू  भूमि  कौड़िया  मे ंली  गई  इसलिए  कि  कागज
 का  कारखाना  गना है।  झ्रौद्योगिकरण

 के  माग  पर  बह  जमीन  ले  ली  गई  ।  राज  नहीं
 बहुत  दिन  हो  गये, कई  साल  हो  गये,  मीन
 सके  ली  गई  शौर  आज  उस  जमीन  में  कारख़ाने
 की  जगह  शिक्षा  के  दरख्त  उगे  हुए  हैं  क्योकि
 कारख़ाने  का  लाइसेंस  दिल्ली  सरकार  ने
 बिल  कर  दिया  ।  उस  के  पास  विदेशी  मुद्रा का
 प्रबन्ध  नहीं  हो  पाया  जो  विदेशी  कोऑपरेशन
 बहू  करना  चाहते  थे  कह  मिल  नहीं  पाया।
 उस  की  विदेशी  मुद्दा  का  प्रबन्ध  नहीं  हो  पाया  I

 चूकि  इस  का  शकल  नहीं  हो  पाया  इस  लिये
 सरकार  ने  लाइसेंस  देना  मुनासिब  नहीं  समझा
 कौर  उद्योग  का  लगाना  मुल्तवी  कर  दिया  गया  |
 लेकिन  25,  30  लोग  राज  बेरोजगार  हो  कर,

 बेकार हो  कर  शहर  में  भटक  रहे  है  कौर  उस
 जमीन  के  बन्दर  शीशम  के  दरख़त  शौर  जंगल
 ये  हुए  हैं  ।॥  कोई  पुरसां  हाल  नहीं  है  इस
 जहानाबाद  का  कि  उद्योग  पर  कितना  पैसा
 लगा,  कितनी उस  को  जरूरत  हो  सकती  है,
 कितनी  मशीनरी  जायेगी,  कित्ता  बड़ा
 #लूट है,  कितनी जगह  लगेगी  '  कोई  नियम
 सरकार  ने  नहीं  बनाया  है  कि  कितने  पये
 की  स्कीम  है,  कितना  बड़ा  ब्लूप्रिंट  है,  कितने
 में  कारनामा  लगेगा,  कितने  में  क्या टेर  बनेगा।
 चांग  उद्योगपति  ने  कहा  कि  हमें  दस  एकड़
 अमीन  फलां  उद्योग  के  लिये  चाहिये  तो  सरकार

 ने  उस  को  समझा  नहीं,  इजाजत  ले  दे  I  राज
 देश  की  तरक्की  के  नाम  पर  कोई  पूछने  बाला

 नहीं  है  कि  सचमुच  उस  में  कितनी  जमीन

 की  जरूरत है  1

 मेरा  कहना  हू  है  कि  एक  ऐसी  कमेटी
 जरूर  बनाई  जाय  जो  हन  सब  बातों  की  कान
 जीन  क  रे,  जो  भी  इस  तरह  के  केसेज  जाने  उनकी
 छान  बीन  करे  ौर  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट

 one  a  te

 दे  सरकार  श्री  उत्त  पर  शकर  कारवाई  करे  ताकि
 ertrer wore wr tar बनता  का  पैसा  जनता के  काम  के  (ek,
 गरीब  लोगों  के  काम  के  लिये  भी  दिया  भा
 सके r  ताकि  प्राइन्दा  उद्योग  के  शाम  पर
 जिस  जमीन  को  भी  हस्तगत  किया  जाये,  उस
 में  इस  बात  का  ध्यान  wer जा  सके

 कि  सचमुच  रुपये  को  देखते  हुए,  कारखाने
 के  फैलाव  को  देखते  हुए,  कारखाने  की  we
 रत  को  देखते हुए  उतनी  अमीन  की  जरूरत  भी

 है  या  नही  |

 इन  शब्दों  के  साथ  सैं  हस  बिल  को  प्रदर
 समिति  को  सौपने  की  सिफारिश  करता  हूं  ।

 Shei  Chintamani  Panigrahi  (Bhube-
 neswar):  The  Land  Acquisition
 (Amendment)  Bill  which  is  now  before
 the  House,  Wf  I  be  germitted  to
 say  so,  is  not  really  to  the  satisfaction
 of  the  people  themselves  because  the
 land  acquisition  proceedings  for  the
 last  80  many  years  have  become  a
 great  sources  of  harassment,  bribery
 and  corruption  in  the  hands  of  the  ad.
 ministration  ang  the  common  people
 who  have  been  deprived  of  their  lands

 in  respect  of  landy  which  were  a-
 quired  in  the  year  194%,  compensation
 amounts  have  not  been  valid  to  the

 i  =  १४  ad}
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 were  acquired  without  any  palnning,
 without  any  systematic  master  plan

 as  to  how  to  acquire  those  lands  and

 for  what  purpose;  thousands  of  acres
 of  cultivable  Jand  are  lying  fallow  and
 no  crops  could  be  grown  ail  these

 years  because  of  delay  in  acquisition
 proceedings  and  gelay  in  payment  of

 ecrmpensation.  When  I  went  to  diffe-
 rent  places,  I  came  across  people  who
 thad  been  affected  by  the  land  =  8९5५

 quisition  proceedings.  I  have  come
 to  know  that  for  every  hundred

 rupees  which  a  farmer  is  entitled  to

 get  by  way  of  compensation  for  his

 jand,  he  has  to  spend  at  least  Rs,  50
 for  running  at  least  fifty  times  to
 ‘the  land  acquisition  officers,  and  when
 he  gets  the  moncy  he  has  to  give.
 Rs.  20  to  the  cfficials  concerned  by
 way  of  bribery;  in  other  words,  for
 every  hundred  yupees  of  compensa-
 tion  paid,  the  farmer  acutually  gets
 ‘after  five  or  ten  or  fifteen  years  only
 Rs,  30  which  comes  to  just  30  per
 ‘cent.

 Therefore,  I  would  urge  that  the
 hon.  Minister  shoulg  not  bring  such
 piece-meal  amendments.  The  land
 ‘acquisition  proceedings  should  be
 ‘completed  within  g  limited  period,
 say,  within  three  months  or  six
 ‘months.  I  have  also  told  the  farmers
 -whose  lands  have  been  taken  away
 that  they  should  not  give  possession
 of  their  lands  till  the  compensation  is
 paid  then  and  there,  because  otherwise
 ‘what  happens  is  that  once  the  ad-
 ‘ministration  gets  hold  of  the  land  and
 ‘acquires  it  they  do  not  pay  compen-
 ‘sation  in  time  and  the  people  are  put
 ‘to  great  harassment.

 While  moving  this  Bil]  for  consi-
 deration,  the  hon.  Minister  has  said
 that  he  proposes  to  bring  forward  a
 consolidated  Bill  later  and  he  also  pro-
 poses  to  take  the  Members  of  this
 House  into  a  committee  so  that  they
 coulg  look  into  all  the  difficulties  in
 the  land  acquisition  proceedings  que
 to  which  the  peasants  are  put  to  a
 lot  of  hardship.  I  welcume  the  idea
 of  a  committee  to  look  into  such  a
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 comprehensive  Bill,  There  shouig  be
 a  consolidated  Act  first,  and  there
 should  not  be  any  piece-meal  amend-
 ments  becauSe  these  would  not  fulfil
 the  needs  or  the  demands  of  the  people
 and  would  not  relieve  in  any  way  the
 harassed  cultivators  from  their  hard-
 ships  whose  lands  are  being  acquired.

 I  would  like  to  make  one  more
 submission  here.  Whenever  any  plan
 or  project  is  implemented,  there  shoulg
 be  8  well-thought-out  plan  about
 how  much  land  is  actually  to  be  ac-
 quired.  Thousands  of  acres  should
 not  be  acquired  unnecessarily,  put-
 ting  the  cultivators  to  8  lot  of  harass-
 ment.  I  hope  the  hon.  Minister  will
 take  into  consideration  all  these  diffi-
 culties  that  the  farmers  are  under-
 going  and  see  that  the  land  acquisi-
 tion  proceedings  are  made  very  simple
 instead  of  being  allowed  to  be  com-
 plicated  which  compels  the  farmers
 to  run  a  hundreg  times  to  the  officers
 concerned,  There  should  be  speedy
 justice,  and  compensation  shoulg  be
 paid  when  the  lang  is  acquired,  The
 cultivators  should  not  be  kept  wait-
 ing  for  so  long  and  should  not  be
 harasseq  aS  they  are  being  harassed
 now,

 Shri  S.  C.  Samanta  (Tamluk):  I
 am  glad  that  this  piece-meal  legis-
 lation  has  at  last  been  brought  for-
 ward  before  the  House.  This  mea-
 sure  was  long’  overdue.  Govern-
 ment  should  have  thought  over  all
 these  sections,  which  are  so  valuable
 to  the  poor  cultivators  ang  others,
 long  ago.

 From  the  Statement  of  Objects  and
 Reasons  I  find  that  Government  have
 been  forceg  to  bring  forward  this
 piece-meal  measure.  I  would  ask
 Government  whether  they  were  sleep-
 ing  for  so  long,  This  had  been
 brought  to  their  noticg  long  ago.  :

 may  remind  the  House  that  I  had.
 introduced  a  non-official  Bill  to  the
 effect  that  sections  3,  l],  75.8  and  23
 of  the  parent  Act  should  be  amend-
 ed.  I  had  introduced  it  in  1964,  You
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 will  be  surprised  to  learn  that  I  was
 tofarmeg  that:

 “In  connection  with  the  above
 Bill  given  notice  of  by  you,  I  am
 directed  to  forwarg  herewith  for
 your  information  a  of  a
 letter  dated  22nd  February,  ‘1985,
 from  the  Minister  of  Food  and
 Agriculture  saying  that  the  Pre-
 sident  thas  withheld  his  recom-
 mendation.”

 Generally  thisisthe  fate  of  non-offi-
 ciel  Bills.  What  harm  would  have
 accrued  to  Government  if  those
 things  were  considered  in  the  House?
 The  House  may  or  may  not  aecept
 them.  But  these  are  matters  before
 the  country  whith  should  have  been
 looked  into.

 What  are  the  things  which  I  wan-
 ted  to  put  before  the  House?  The
 important  thing  was  about  the  com-
 pensation  about  which  many  hon,
 Members  here  have  given  their  ver-
 dict.  A  notification  is  issued  in  the
 gazette  to  gay  that  for  public  purpose
 lands  are  to  be  acquired,  We  general-
 ‘'y  find  that  after  four,  five  or  even

 .m  years,  those  lands  are  acquired,
 and  the  price  that  is  paid  for  ac-
 quisition  js  the  price  prevalent  at  the
 time  of  notification,  How  is  the  price
 that  was  prevalent  at  the  notification
 taken  into  account?  The  price  that
 Wag  prevaleng  at  the  time  of  notifi-
 cation  and  also  five  years  before  are
 taken  into  account.  But  we  fing  in
 every  ९७७९  that  the  land  has  appre-
 ciated  in  value;  the  price  increases
 even  by  a  hundred  times.  Why
 should  the  poor  people  whose  jands
 are  acquired  be  deprived  of  the  bene-
 fit  of  the  increaseg  price  at  the  time
 of  scquisition?  What  is  the  harm?
 This  shoulg  be  thought  of  by  ण्य
 ernment.  They  get  the  compensation
 to  sdme  extent,  but  what  do  the  poor
 culivators,  who  are  barghaders  and
 bhagchasis,  get?  Do  they  get  any-
 thing?  Is  not  Government  making
 the  poor  man  poorer  by  this
 method?  Why  should  not  these

 he  ae  ad

 poor  people  who  sarn  their  livelihood
 through  the  lands  be  compensated?
 That  is  my  contention.  2  feel  that
 these  things  have  not  been  considers
 ed  by  Government  in  the  Bill  brought
 before  २७

 I  would  therefore  request  the  hon.
 Minister  to  see  that  a  comprehensive
 Bill  is  brought  forward.

 An  hon.  Member:  The  whole  Act

 Shri  s.  C.  Samanta:  This  Act  was
 enacted  in  4894  Still  those  sections.
 are  being  honoured  by  ws.  There  is
 so  much  change  in  the  country.  Gov-
 ernments  have  changed,  but  our  laws
 have  not.  When  non-official  Mem-
 bers  point  out  these  things  and  also
 bring  in  a  Bill  for  the  purpose  of  dis-
 cussion  anq  passing.  Government
 should  deal  with  the  matter  and  give
 us  q  reply.  j  have  laig  before  you
 the  fact  that  Government  dd  not
 allow  me  to  have  the  Bill  discussed
 in  the  House.

 So  I  would  request  the  hon.  Minis-
 ter  to  see  that  an  exhaustive  Bill
 coverning  not  only  the  points  I  have
 mentioned  but  also  incorporating  other
 parts  is  brought  forward.  Meanwhile
 Government  may  appoint  a  Commit-
 tee  to  examine  how  the  Bill  cin  be
 amended  for  the  purpose  of  satisfy-
 ing  the  demand  of  the  people.  The
 hon.  Minister  should  look  into  this
 matter.  I  have  submitted  my  Bill
 again  this  time  and  I  would  request
 him*to  see  that  permission  is  obtain-
 ed  from  the  President  and  I  am  ale
 lowed  to  move  it  here.

 Shri  Gefraj  Singh  Rac  (Mahendra-
 garh):  As  the  Bill  has  been  drafted,
 it  would,  cause  great  hardship,  rather
 approve  of  the  gravest  hardshivs
 caused.

 Reference  was  made  by  the  hon.
 Minister  to  the  law  Commission,  but
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 cominittee  was  also  refered  to  Is  not

 आकर.  cquamttes’s  report  also  against
 iat

 %  would  submit  before  tus  House
 that  this  bas  been  very  harshly  prac-
 tived,  especially  in  the  neighbouring
 district  of  Gurgaon.  In  Faridabad
 what  happened?  Land  was  acquired
 fof  companies  and  others  Only  one-
 tenth  of  it  was  required  for  them,  the
 rest  was  sold  at  Rs  40  to  Rs  50  a
 square  yard,  whule  it  was  acquired  at
 four  annas  to  one  rupee  or  two  rupees
 That  38  what  happened?  Instead  of
 Faridabad,  people  now  call  it  Frauda-
 bad.  The  common  people  talk  lke
 that.  They  are  selling  at,  and  man-
 sions  are  erected,  instead  of  factories
 and  other  things  for  which  the  land
 was  acquired.

 Not  only  this.  The  Bull  :tself  would
 cause  graver  hardships  Let  me  give
 an  example  A  few  months  back,
 when  there  was  Governor's  rule  in
 Punjab,  a  notification  was  issued,  the
 like  of  which  would  not  have  been
 soon  by  any  law-abiding  citizen  67
 law-making  body,  that  on  such-and-
 such  date  village  such-and-such  will
 be  acquwred,  whereas  the  notification
 under  section  4,  according  to  the
 decisions  of  the  Privy  Council,  of  the
 Supreme  Court  and  High  Courts,  the
 abad:,  roads,  school  bwidings  and
 other  places  are  to  be  expected,  the
 name  of  the  owner  has  to  be  given
 whose  land  has  to  be  acquired,  the
 area  has  to  be  given  mm  the  prelimi-
 nary  notification  under  section  4,  but
 they  said  hadbast  so-and-so  s  propos-
 ed  to  be  acquired  For  what  pur-
 pose?  No  purpose

 For  development  there  is  another

 ac  BIR  32९5७

 I  had  the  misfortune  of  raising
 ahjection  that  this  notification  under
 section  4(a)  is  absolutely  void  Even
 the  land  of  the  ex-Speaker,  Sardar
 Hukam  Singh,  was  acqwre@  He  caB-
 @d  on  me  and  said  that  he  had  to
 file  an  objection  within  30  days,  and
 wanted  to  know  what  he  should  doa
 I  told  hum  that  I  had  filed  an  objec-
 tion  on  behalf  of  all,  we  shall  see  if
 the  notification  ४5  valid

 My  second  point  is_  constitutional
 @nd  legal  The  lest  resort  of  any  law-
 abiding  citizen  is  the  court,  and  when
 the  Supreme  Court  hag  decideq  8
 thing,  ९  we  validate  it,  we  are  bring-
 ing  the  highest  judiciary  into  con-
 tempt  because  the  other  remedy  is
 open  to  them?  What  is  that?  I  am
 requesting  them  to  withdraw  this  Bill
 now

 tt  get  अन्य  कछवाय  (उज्जैन)
 उपाध्यक्ष  महोदय,  आपकी  व्यवस्था
 चाहता  हू  ।  आपको  ध्यान  होगा  कि  पिछली
 लोक  सभा  भें,  जब  कि  श्री  लाल  बहादुर
 शास्त्री  प्रधान  मंत्री  थे,  प्रध्यक्ष  महोदय  ने
 यह  नियम  बनाया  था  कि  जब  सदन  में  कोई
 अहम  चलती  हो,  तो  सदन  में  कैबिनेट  स्तर
 का  कम  से  कम  एक  स्त्री  झ्र वश्य  रहना  चाहिये
 लेकिन  इस  सेशन  में  उस  नियम  का  बराबर
 उल् सघन  किया  गया  है  और  कोई  भी  कैबिनेट
 स्तर  का  मंत्री  सदन  में  उपस्थित  नही  रहता  है  t
 मैं  प्रियंका  करता  हू  कि उस  नियम  को  कायम
 रखा  जाये  और  इस  समय  भी  कैबिनेट  स्तर
 के  किसी  मती  को  यहा  पर  बलाया
 जाये  t

 Shri  Gajraj  Singh  Reo:  |  cam
 take  the  papers  relating  to  the  notifi-
 cation  for  acquisition  of  land  in  these

 food



 Land  Acquisition

 {Shri  Gajraj  Singh  Rao)

 you  sell  the  land  to  us  or  your  land
 would  be  acquired;  this  land  would
 be  left  and  that  land  would  be  taken.
 The  gates  of  corruption  was  wide
 open.  That  is  how  they  manouvred

 .to  get  such  a  notification  issued.

 श्री  सरजू  पाण्डेय  (गाजीपुर):
 माननीय  सदस्य  इस  बिल  के  पक्ष  में  अपना

 वोट  न  दें।

 Shri  Gajtaj  Singh  Rao:  The  hon.
 Minister  has  to  satisfy  the  House.  I
 know  it.  I  have  been  here  for  more

 _years  than  my  friends  there;  I  am
 here  from  1932.  We  should  not  be
 taught  law.  In  their  opinion,  any-
 body  who  wears  a  turban  does  not

 .know  law.

 उम्र  के  साथ a एक  माननीय  सदस्य

 नक्ल  नही  आती  हें  1

 ‘Shri  Gajraj  Singh  Rao:  So,  I  am
 .suggesting  remedies  that  this  Bill  be
 withdrawn  and  the  outstanding  pro-

 -ceedings  to  acquire  lands  may  be
 :stopped  so  that  they  may  get  the
 .price  at  the  market  rates  today.  In
 ithe  alternative,  the  Bill  may  be  sent
 to  the  Select  Committee  and  the  pros

 tang  cons  could  be  considered.  Or,  it
 :May  be  postponed  till  the  next  session
 ‘so  that  they  may  be  able  to  examine
 ‘what  the  hon.  Members  from  all  sides
 “have  to  say.  In  my  humble  legal
 “opinion,  even  this  validating  measure
 ‘is  illegal  and  voiq  and  this  would  be
 challenged  in  a  court  and  set  aside.

 “We  should  have  respect  for  at  least
 the  highest  judiciary,  the  Supreme
 ‘Court.  These  big  capitalists  some-
 “how  manouvred  in  the  lower  strata
 of  the  secretariat  and  they  got  these
 ‘things  done.  Food  production  has
 “been  adversely  affected;  money  has
 “been  looted.  At  least  one  tenth  of
 the  land  in  those  i2  villages  were

 “sold  at  a  low  price  by  telling  the  vil-
 ‘lagers:  your  land  would  be  acquired
 unless  you  submit  to  our  demands.

 “That  is  what  happened  in  Gurgaon,
 ‘Faridabad  and  Ballabhgarh.  Three-
 ‘fourth  of  lands  in  Ballabhgarh  was
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 taken  that  way.  Similar  was  _  the
 case  in  Gurgaon  also,  which  is  barely
 42  miles  away  I  request  the  hon.
 Minister  to  consider  the  legal  and
 constitutional  implications  as  also  the
 fact  that  it  would  create  hardship  to
 the  people  whose  cultivable  lands  had
 been  acquired.  This  has’  been  res-
 ponsible  for  the  reduction  in  _  food
 production.  So,  I  would  submit  that
 considering  all  these  facts,  the  Minis-
 ter  would  take  note  of  any  of  these
 courses  which  I  have  suggested  humb-
 ly  as  my  humble,  legal  and  constitu-
 tional  opinion  and  on  facts.

 श्री  प्रकाश वीर  हस्ती  (हापुड़)  :  उपा-

 ध्यक्ष  महोदय,  अंग्रेज़ी  राज  में  जब  दिल्ली

 का  विस्तार  हो  रहा  था  और  शेष  भारत

 से  धन  छीन  छीन  कर  यहां  पर  बड़ी  बड़ी
 कोठियां  और  भवन  खडे  किये  जा  रहे

 थे,  उस  समय  महाकवि  दिनकर  ने  दिल्ली  को

 सम्बोधित  करते  हुए  ये  पंक्तियां  कही
 थीं:

 “ग्राह  उठीं  दीन  कृषकों  की,

 मजदूरों  की  तड़प  पुकारें।
 अरी  ग़रीबों  के  खानों  पर,

 खड़ी  हुई  तेरी  दीवारें ॥।

 उस  समय  तो  वह  बात  समझ  में  दाती  थी

 क्योंकि  राज्य  पराया  था  और  अंग्रेज़  इस
 देश  का  शासक  था।  उस  ने  देश  को  चूसकर
 दिल्ली  का  विस्तार  किया।  लेकिन  स्वतंत्र

 भारत  की  सरकार  उन्हीं  पद-चिन्हों  पर

 चल  कर  दिल्ली  का  विस्तार  करेगी,  ऐसी

 कल्पना  आसानी  से  मस्तिष्क  में  नहीं  होती
 भी  ।  आज  इस  सदन  में  जो  भूमि  अधिग्रहण
 विधेयक  उपस्थित  हुआ  है,  वह  अंग्रेज़ी
 शासन  की  उस  पुरानी  याद  को  फिर  से

 ताजा  कर  रहा  है।

 उपाध्यक्ष  महोदय,  आप  को  और  हम
 सब  को  यह  भली  भांति  ज्ञात  है  कि  पिछले

 कुछ  वर्षों  से  दिल्ली  का  विस्तार  किस  ढंग  से



 शेयर  किया जा  रहा है  या  हमेशा  के  लिये
 उजाला  जा  रहा  है।  मापकों  स्मरण  होगा
 1: स  कुछ  समय  पहले  गाजियाबाद  के  पच्चीस
 मांगों  के  किसान  प्रदर्शन  करने  के  लिये
 लोक  सभा  भवन  पर  जाये  थे  शौर  संसद  के
 हार पर  झपने  बाल-जच्चा  को  लेकर  लगभग
 शक  महीने  तक  पड़े  रहे  न्याय  की  भील
 सामने  के  लिये  t  तत्कालीन  प्रधान  मंत्री
 aft  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  उत्तर  प्रदेश
 सरकार  को  लिखा  कि  उन  किसानों  को

 तेरह  पैसे  गजके  हिसाब  से  उन  की  जमीन
 का  दाम  देकर  सदा  के  लिये  उन  के  घरो
 से  उजाड़ा  जाये  और  सद।  के  लिये  "नो
 विश्वासी  बता  दिया  जाए  यह  उचित  ज़ोर
 न्याय  नही  2)

 बहुत  go  परिश्रम  करने  कौर
 श्री  जवाहर  लाल  नेहरू  के  बीच  में  पड़ने
 के  बाद  यह  मुआवज़ा  तेरह  पैसे  प्रति  गज
 से  बढ़कर  लगभग  सत्तर,  रस्सी  पैसे  प्रति-गड़

 सच  पहुचा  |  लेकिन  दुर्भाग्य  यह  है  कि
 उस  समय  यह  निर्णय  हो  गया,  लेकिन  अभी
 सके  उपनगरों'  किसानों  को  पूरा  पैसा  नहीं
 मिल  सका  है।

 खन  ग्रीन  किसानों  की  महू  सांग
 ली  कि  उन को  जमीन  से  लगती  हुई
 शहर  को  जमात  का  मुझ्रावडा  जिस  भाव
 र  दिया  गया  है  या  जित  भाव  को  रजिस्ट्री
 हुई है,  झगर  वह  भाव  नहीं,  तो  कम  से  कम
 सपना  उतना  हो  भाग  तो  उनको  दिया
 जाये  जबकि  उसकी  जमीनें  सदा  के  लिये
 छीनी  जा  रही  हैं।  लेकिन  उन  शरीब
 किसानों  की  इस  न्यायोचित  भाग के  सम्बन्ध

 में  उसर  प्रदेश  सरकार  की  लाखों  में  किसी
 जकौोर की दया का की  दया  का  उदय  नहीं  हुआ
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 इस  विधवा को  फिर  सदन  के  सामने
 साने  को  बजह  क्या  है?  मेरा  om

 नुवान  है  कि  हमारी  बेईमान  सरकार
 न्यायालयों के  निर्णयों  को  धनी  खों  से

 बिल्कुल  बोझल  करना  चाहती  है  शौर
 एक  तरह  से  उनकी  महत्व हो तन  बसाना
 चाहती  है।  जमीनो  को  छोड़ने  के  सम्बन्ध
 में  मुन्सिफ़  कोर्ट  से  लेकर  सुप्रीम  कोर्ट
 तक  जो  भो  केस  दायर  हुए  हैं,  वे  सब
 सरकार  के  विपरीत  गए  हैं।  सरकार  उस
 स्थिति से  बचने के  लिये  सुप्रीम  कोर्ट  के
 निर्णयों  की  परवाह  किये  बिना  इस  झचिवेशन
 में  यह  एक्ट  ले  भाई  है।

 इस  विधेयक  को  लाने  के  पीछे  एक
 भावना  कौर  भी  है।  कुछ  दिन

 पहले  सुप्रीम  कोर्ट  ने  यह  निर्णय  दिया  था
 कि  पार्लियामेट  फडामेटल  राइट्स  में  परिवर्तन

 नहीं  कर  सकती  है  v  मेरा  अनुमान  है  कि
 इस  विधेयक  को  पास  करा  के  सरकार  फंडार्मेटल

 राइट्स  के  बारे  में  झपने  उस  कर्तव्य  से  हटना
 चाहती है  जिसकी  झोर  सुप्रीम  कोर्ट  ने  निदेश
 किया  है  ।  बाप  तुलना  कीजिये  कि  झगर

 शहर  में  रहने  वाला  कोई  व्यक्ति  भ्र पनी  कोठी
 शौर  उसके  रास-पास  की  खाली  जमीन  का
 मालिक  है  शौर  उसको  अपनी  भूमि  पर  पूर्ण
 स्वामित्व  प्राप्त  है।  उसको  इस  बात  का  भी
 वर्ग  अधिकार है कि बहू है  कि  पह  उस  भूमि को  कितने
 बाये  में  या  किस  बुलावे  पर  बेचे  ।  लेकिन
 किसान  ने  क्या  गुनाह  किया  है  कि  लस

 जमीन  पर  बह  लेती  करता  है  उस  को  झपते
 भाव  पर  बेचने  के  उसके  मौलिक  अधिकार  को
 छीना  जा  रहा  है  ?  सरकार  संविधान  में
 निर्दिष्ट  फंडामेंटल  राइट्स  में  संशोधन  नहीं
 कर  सकती  है  इसलिये  ag  weit  कमजोरी
 को  छिपाने  के  लिये  इस  अधिनियम  को  इस

 सदन  में  लेकर  धाई  है।  झमरीका के संविधान के  संविधान
 में  05  |  के  परसे  में  केवल  पांच  बार
 सोचता  हुए  हैं।  लेकिन  उन  पांचो  बार  में
 भी  जो  संविधान  में  संशोधन  उन्होंने  किए

 सूती  कोट  का  नीचे  प्रम  किसी  के  सफलता
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 मैं  हुआ  तो  उस  सम्बन्ध  में  अमेरिका  में
 शंजिधात  में  संशोधन  महीं  किए  ।  लेकिन  इस
 देश  का  दुर्भाग्य  है  कि  अपने  ही  बनाये  हुए
 सर्वोच्च  न्यायालय  के  निर्णयों  को  इस  देश
 की  पार्लियामेंट  या  इस  देश  को  सरकार
 मह-बहिन  समझती  है  ।  बार  बार  उनमें
 कही  संशोधन  के  नाम  पर  कहीं  परिवर्तन
 के  नाम  पर  इस  प्रकार  के  एक्ट  लाकर  सुप्रीम
 कोर्ट  के  निर्णयों  की  भो  उपेक्षा  करती  चलो
 जा  रही  है।  मैं  समझता  हूं  कि  इस  सरकार
 का  यह  अन्य  यात्रियों  को  मह-बहिन  बनाने  का

 दूसरा  प्रकार  है  ।

 तीसरी  सब  से  बडी  बात  यह  है  उपाध्यक्ष
 जी,  सरकार  उन  गरीब  किसानो  को  दोहरा
 मार  देना  चाहती  है  ।  एक  मार  तो  यह  है
 कि  इन  गरीब  किसानों  ने  कोर्ट  में  जाकर  के

 मुकदमे  लड़े  ।  वहा  पर  भी  सरकार  ने  पैसा
 सिया  कही  स्टैम्प  ड्यूटी  लो  और  कही  दूसरी
 लहू  से  उन  किसानो  को  ्य  करना  पड़ा  ।
 झौर  जब  यह  ऐक्ट  पास  हो  जाएगा  तो  उसके
 बाद  जो  उन  गरीब  किसानो  को  मुआवजा
 दिया  जाना  है  वह  पूरा  मुआवजा  न  दिया
 जाकर  फिर  दोहरी  मार  उन  किसानो  पर
 पड़ने  बाली  है  ।  इस  तरह  से  सरकार  दोहरा
 खेल  उन  किसानों  के  साथ  खेलना  चाहती  है  ।
 एक  बार  बह  कचहरी  मे  केस  लेकर  गये

 वहां  जीते  बहा  च  किया  कौर  कर्ब  उनको
 ‘araT  तिहाई  या  चौथाई  से  भी  कम  पैसा
 देकर  सरकार  फिर  दोहरी  मार  किसानों
 को  देना  चाहती  है  |  इस  तरह  से  सरकार

 शहरों  को  पनपाते  के  नाम  पर  गरीब  किसानों
 के  सों  पर  छुरी  फेरना  चाहती  है  जो  बहुत
 बड़ा  झस्याय  है  धौर  इसके  सम्बन्ध मे  हमको
 विचार  करना  चाहिए  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  जैसा  भी  कई
 ढिल्लों  ने  इस  सम्बन्ध  में  कहा  कि  बहू  विधेयक
 तवी  आसानी  से  इस  सदन  &  द्वारा  पारित

 नहीं हो  जाना  चाहिए  ।  इसके  लिए  cee
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 बचाया  जा  सकता  है  ह  जब  इस  देश

 है  तो  ऐसी  स्थिति  में  यदि  इस  विधेयक  को
 प्रवर  समिति  को  सौंप  दिया  जाय  ।  जो  पूरी
 तरह  से  छान  बीन  करे  और  फिर  विधेयक
 जाये  सो  उनके  साथ  भी  न्याय  होगा  और
 सदन  अपनी  गौरवपूर्ण  परम्परा  की  रक्षा  भी
 कर  सकेगी  I

 इस  से  भी  बड़ी  जीत  यह  है  कि  न  सिर्फ
 इस  विधेयक  को  बल्कि  मैं  तो  यह  चाहता  हूं
 कि  .874  के  बनाये  हुए  जो  भी  भूमि  सम्बन्धी
 अधिनियम  या  कानून  हैं  उन  सब  के  ऊपर
 भी  फिर  से  विचार  करना  भ्रावश्यक  है  क्योकि
 अग्रेज़ो  के  समय  में  परिस्थितिया  कुछ  कौर
 थी  ।  उसके  बाद  परिस्थितियां  धीरे  धीरे
 बदलती  गईं  |  इसलिए  यह  झावश्यक  हैं  कि

 यह  सदन  अपनी  एक  हाई  पावर  कमेटी  रु
 प्रकार  की  बनाये  जिस  के  सामने  भूमि  सम्बन्धी
 सारे  कानून  लाये  जाये  और  उन  सारी  चीजों
 पर  विचार  किया  जाय  जिससे  किसान  के  साथ
 किसी  प्रकार  का  न्याय  न  हो  सके  t

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  फिर  अपनी  बलवती
 भाषा  में  कहना  चाहता  हूं  कि इस  अधिनियम
 को  पारित  करने  के  बजाय  प्रवर  समिति  को
 सौपा  जाय  जिससे  मालूम  पड़े  कि  भारतवर्ष
 की  लोक  सभा  में  गरीब  किसानो  का  भी:
 प्रतिनिधित्व  होता  है  1

 की  हुकम  श्दम्द  कप छबाय:  उपाध्यक्ष

 महोदय  झासी  राव  गजराज  सिंह  जी  बोले

 फिर  उसके  बाद  शास्त्री थी  बोले  सेकित
 माननीय  मंत्री  जी  का  इधर  छ  मान  नहीं
 है  पह  झपती  माता  लिखा पड़ी कर  रहे  हैं  +
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 ater  व्यक्ति कया  बोलता  है  कौन  किस मदद
 की  बात रख  रहा  हैं  इस  से  उम्र  को

 कोई  मतलब  नहीं।  बह  मे  जाने  कया  अपना

 अलग  बैठे  बैठे  लिखने  में  लगे  हैं।

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 नज  of  Food,  Agriculture,  Community

 Development  and  Co-opertion  (Shri
 Annasahib  Shinde):  I  strongly  pro-
 test  against  the  hon  member's  re-
 marks.  I  have  been  closely  folowing
 the  speeches  delivered  here  and  I
 have  been  taking  down  notes.

 Mr,  Deputy-Speaker:  Shr:  Randhir
 ‘Singh.

 sit  सूरज  पाण्डेय:  उपाध्यक्ष  महोदय
 यह  परम्परा  यहा  रही  है  कि  पहले  जो  पार्टी

 की  तरफ  के  बकता  हैं  उन  को  बुलाया  जाता

 है  ।  शझा  एसा  कुछ  भी  नहीं  हो  रहा

 है।  शाप  जिस  को  चाहते  हैं  उस  को  बताते
 हैं।  ०»  (व्यवस्थान)  पहले  ह: 6 ल

 दलो  को  बुलाना  चाहिए  |

 Mr,  Deputy-Speaker:  Just  now  I
 have  rece:ved  some  names  from  the
 opposition  The  first  name  I  got  is
 from  Jan  Sangh

 Shri  Surendranath  Dwivedy  (Ken-
 drapara):  Names  were  given  yesterday
 also

 Mr.  Deputy-Speaker:  Yesterday  you
 ‘were  not  present

 ी  were  लाल  गीत  (दिल्ली  सदर)  :

 उपाध्यक्ष जी  मुझे  एक  बात  जो  उन्होंने कही
 पहले  उस के  बारे  में  कहनी है  कि  यहां
 पर  बौजिनेट  रैक  का  मिनिस्टर  कोई  रहना

 चाहिए।  में  समझता  हूं  कि  कानून  में  चाहे
 कुछ  भी  न  हो  लेकिन  एक  प्रोपराइटर  साफ
 रिमांड  यह  है  कि  सीरियल  सदन

 मे  जो  बोला  जाता  है  यहां  पर  जो  कुछ  भी
 कार्यवाही  होती  है  सरकार  सीरियल  उसे

 खली  है  इस  का  छ  पता तो  सपना  चाहिये
 हम मैं  समझता  हूं  कि  हम  creer  पोटेशियम

 ete,  Bui  5358

 चाहते  हैं  किलो  कैबिनेट  रैंक  के  मिनिस्टर को
 बाप  यहां  पर  बुलाइए  झबिया  मह  चीज  चाहे
 कानून  में  या  र्ल्स  रेगूलेशन  में  न  हो
 शौर  मैं  मानता  हूं  कि  नहीं  है  लेकिन
 पहले  भी  परम्परा  पहला  लोक  सभा  की
 हमेशा  यह  रही  है  कौर  मैं  समझता  हु  कि
 झावश्यकता  भी  है  ताकि  हम  जो  बोलते  हैं
 या  सदन  में  जो  कार्यवाही  होती  है  बह  जनता
 भी  सुनती  है  अखबारों  मे  भी  जाती  है
 तो  सरकार  पर  उस  का  कुछ  असर  होता  है
 इस  का  कुछ  पता  रंगे  इसलिए  हम  बाप  का
 प्रोटेक्शन  चाहते  है  कि  भाप  सरकार  को
 कहिए  कि  कैबिनेट  ग्देक  का  कोई  मिनिस्टर
 यहा  रहे।

 Mr.  Deputy-Speaker:  I  have  taken
 note  of  the  observation  made  by  him
 and  I  am  conveying  it  to  the  proper
 quarters

 शी  हुकम  कक  का बाय  पहले  झटका

 का  निर्णय है  इस  तरह  का  ।  उ  होने  निर्णय
 दिया है है  श्राप  उस  को  देखें

 Shri  Kanwarial  Gupta:  After  all,
 there  are  so  many  Cabinet  Ministers.
 Anybody  can  be  present

 Shri  Annasahib  Shinde:  In  the  other
 House,  Sir,  the  Food  Debate  is  going
 on.

 An  hon  Member:  All  Ministers  are
 not  called  there.

 Shri  Annasahib  Shinde;  Pieasc  allow
 me  to  finish  What  should  be  the  con-
 vention  etc,  ॥  is  not  for  me  to  say,  it
 is  for  the  Deputy-Speaker  to  point  out.
 But  as  far  as  this  Bill  is  concerned,  I
 am  piloting  the  Bill,  I  am  in  charge
 of  the  Bill  and  J  have  been  here
 throughout  the  proceedings.

 Shri  Kanwarial  Gupta:  Su,  my
 point  is  only  this.  Only  one  Minister
 is  in  the  Rajya  Sabha.  There  are  79

 I  do  not  know
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 but  with  no  result.  This  is  not  fair.
 Sir,  I  seek  your  protection  (Interrup-
 tion),  This  is  not  a  question  of  party,
 it  is  a  question  of  prestige  of  the  3 House.

 एक  माननीय  सदस्य  :  अगर  विभागीय

 मंत्री  नहीं  है  तो  निविभागीय  मंत्री  को  बुलाया
 जाय  |

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  hon.
 Member’s  observations  will  be  con-
 veyed  to  the  proper  quarters.  Anyway,
 the  Minister  of  Parliamentary  Affairs
 and  Communications  has  come.

 श्री  हुकम  च-द  कछवाय  :  पिछली  बार

 इस  सदन  में  जब  सरदार  हुक्म  सिह  जी  अध्यक्ष

 थे  तो  उन्होंने  यह  निर्णय  दिया  था,  आप  उस

 को  निकालें  तो  मालूम  पड़ेगा,  कोई  भी  कैबिनेट

 मंत्री  इस  सदन  की  अवहेलना  करके  नहीं  जा

 सकता  ।  उन  को  यहां  रहना  चाहिए  एक  न

 एक  को  और  पिछली  बार  लोक  सभा  में  यह
 नियम  बना  था  कि  एक  न  एक  मन्त्री  रहता
 था  |  लेकिन  आज  श्राप  देखें  कि  कोई  नहीं  रहता
 ओर  यह  एक  माननीय  राम  सुभग  सिंह  मिल  गए

 हैं,  यह  बंधे  रहते  हैं  यहां  पर  लेकिन  वह  भी  हर
 वक्त  नहीं  रहते  ।

 Mr.  Deputy-Speaker:  Is  he  not  a
 Cabinet  Minister?

 Shri  Sheo  Narain
 State  Minister  is  equal  to
 Minister.

 (Basti):  Every
 a  Cabinet

 श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  :  मेरा  अपना

 सुझाव  यह  है  कि  डाक्टर  राम  युग  सिह  जी
 के  आने  पर  आपने  यह  कहा  कि  डा०  राम

 सुलग  सिह  कैबिनेट  मिनिस्टर  हैं  लेकिन  राम

 सुभग  सिह  जी  आये  हैं  अब  ।  कंवर  लाल  गुप्ता
 का  सुझाव  यह  है  और  बिल्कुल  उपयुक्त  है  कि

 अगर  उस  विभाग  से  संबंधित  मिनिस्टर  राज्य
 सभा  की  वहस  में  वहां  लगे  हुए  हैं  तो  कोई
 न  कोई  कैबिनेट  रेंक  का  मिनिस्टर  होना
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 चाहिए  ।  और  नहीं  यह  कर  लिया  जाय  कि

 जैसे  बिना  विभाग  के  मिनिस्टर  एक  हैं  तो  एक
 के  बजाय  दो  बना  लिए  जांय  जिनमें  एक  का.

 काम  यह  हो  वह  हमेशा  यहां  पर  रहें  ।

 Mr.  Deputy-Speaker:  I  ful'y  share
 your  feelings.

 श्री  रणधीर  सिह  (रोहतक  )  :  आदरणीय

 डिप्टी  स्पीकर  साहब,  यह  कानून,  लैंड  ऐक् वी जी-
 शन  ऐक्ट  श्राफ  i994,  यह  किसान  के  लिए
 काला  कानून  है  ।  किसान  के  लिए  यह  मौत  का

 वारंट  ह ैऔर  किसान  के  साथ  उस  की  शहरीयत
 पर  एक  हमला  है  |  किसान  के  साथ  यह
 इम्तियाज़  किया  जा  रहा  है  और  जो  विधान'

 में  बुनियादी  हकूक  हैं,  विधान  में  देश  का  हरएक
 ग्रामीण  बराबर  है,  हरएक  पेशा  बराबर  है,

 हरएक  जाति  बराबर  है  और  हरएक  मजहब
 बराबर  है,  उसमें  किसान  में  और  गैर-किसान

 में  इस  कानून  की  रू  से  फक  समझा  गया  है  जो

 कानून  की  नजर  में,  आईन  की  नजर  में  गलत

 है  ।  ऐसा  जाहिर  होता  है  इस  कानून  से  कि

 जैसे  किसान  एक  श्रनटचेबिल  है  |  उस  को  कोई

 शहरीयत  हासिल  नहीं  ।  उस  को  कोई  हक

 हासिल  नहीं  जो  कि  बाकी  गैर-किसान  को

 हासिल  हैं  |  स्पीकर  Ted,  यह  एक  पुराना,

 मुत्तासिर  और  बोसीदा  कानून  है  जो  अंग्रेजों

 के  वक्त  में  पास  किया  गया  और  किसान  और

 गैर-किसान  को  भिड़ने  के  लिए  पास  किया

 गया  t  इस  कानून  से  लाखों  नहीं  करोड़ों  कि  यान

 हिन्दुस्तान  में  नुक्सान  बर्दाश्त  कर  चुके  हैं  |  कब

 देश  आजाद  है  ।  यह  ज्यादती  जो  किसान  के

 साथ  हो  रही  थी,  यह  जो  इम्तियाज़  किया

 के  साथ  हुआ  था,  यह  सब  बन्द  होना  चाहिए  t

 मैं  आप  से  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  में

 विधान  के  अलावा  बाकी  जो  पहली  बात  है  वह

 यह  है  कि  किसान  अपनी  जमी न  को  बड़ी  मेहनत
 से  दिन  रात  कोशिश  करके  अपने  जेवर  बेचकर,
 दिन  रात  पसीने  को  कमाई  करके  खरीदता  है।
 किसान  जाड़े  में  कितनी  मेहनत  करता  है,
 गर्मियों  में  कितनी  मेहनत  करता  है,  जमीन
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 से  कितना  प्यार  करता  है,  यह  आप  सब  को

 मालूम  है  ।  किसान  अपने  बच्चों  से  इतना
 प्यार  नहीं  करता,  अपनी  बीबी  से  इतना  प्यार

 नहीं  करता,  अपने  बाकी  रिश्तेदारों  से  इतना

 प्यार  नहीं  करता,  जितना  ज़मीन  से,  धरती  से,
 प्यार  करता  है।  किसान  अपनी  धरती  को  खोना

 अपनी  इज्जत  पर  हमला  समझता  है  और  अगर

 किसान  के  हाथ  से  कोई  ज़मीन  जबरदस्ती

 ले  ले,  तो किसान  उस  को  अपने  खिलाफ  ऐलान
 जंग  समझता  है  ft  एक  चप्पा  भर  ज़मीन  के

 लिये  किसान  हाई  कोर्ट  और  सुप्रीम  कोर्ट  तक

 और  अंग्रेजों  के  वक्त  में  तो  प्रीवी  काउन्सिल  तक

 जाता  था  t  आपने  देखा  होगा  कि  कत्ल  के

 मुकदमे  जो  किसान  के  साथ  होते  हैं,  वे  ज़मीन

 के  मामले  को  लेकर  होते  हैं  { किसान  ज़मीन

 के  छीनने  को  अपनी  खुददारी  पर  हमला
 समझता  है,  अपनी  शहरियत  पर  महला  समझता

 है  ।  इसलिये,  डिप्टी  स्पीकर  साहब,  मैं  कहना

 चाहता  Ba  एक  किसान  का  बेटा  हूं,  किसान

 के  घर  पर  जन्म  लिया  और  करोड़ों  किसानों

 के  बीच  में  हर  वक्त  रहता  gt  इस  कानून
 को  अपने  बुनियादी  हुकूक  पर,  इज्ज़त  पर

 हमला  समझता  हूं  |  डिप्टी  स्पीकर  साहब,  यह
 कोई  दिल्ली,  रोहतक,  चण्डीगढ़,  बम्बई  या

 कलकता  का  सवाल  नहीं  है,  यह  चार  सौ

 करोड़  किसानों  की  इज्ज़त  का  सवाल  है,  उनकी

 खुददारी  का  सवाल  है  ।  राज  किसान  को  दूसरे
 किसी  का  ग्रादमी  क्यों  समझा  जाता  है  ।  जहां
 किसान  की  इंगलिस्तान,  अमरीका,  यूरोप  और

 दूसरे  देशों  में  इतनी  इज्जत  है,  यहां  उसे  घटिया

 किस्म  का  हिन्दुस्तानी  क्यों  समझा  जाता  है  ?

 डिप्टी  स्पीकर  साहब,  जब  चण्डीगढ़
 बनाया  गया,  तो  दर्जनों  गांवों  को,  50-60

 गांवों  को  उठाया  गया,  जब  दिल्ली  को  एक्स-
 टेण्ट  किया  गया,  तब  भी  दर्जनों  गांवों  को,
 पचास-साठ  गांवों  को  बरबाद  किया  गया,  यह

 नहीं  सोचा  गया  कि  वह  बेचारा  कहां  जाकर

 बसेगा,  कम  से  कम  उस  वक्त  की  हुकूमत  को

 शौर  आज  की  हुकूमत  को  किसान  को  उजाड़ने

 से  पहले  उस  से  पूछ  लेना  चाहिये  था  कि  आखिर

 etc,  Bill  3264

 उस  का  क्या  बनेगा--मजदूर  बनेगा,  घसियारा

 बनेगा  |  आज  किसान  को  ज़मीन  से  उजाड़  कर

 घसियारा  बनाया  जाता  है  ।  मेरे  दोस्त,  बहुत  से

 फ़ाज़िल  दोस्त  जो  उधर  बैठे  हैं,  एल०  आई०
 सी०  या  दूसरी  कम्पनियों  की  बातें  करते  हैं,
 उन  में  होने  वाली  छटनी  की  बातें  करते  हैं
 लेकिन  जहां  करोड़ों  आदमियों  की  जिन्दगी

 का  सवाल  है,  इन  कम्पनियों  में  तो  दूसरी  जगह
 लोगों  को  दी  जाती  है,  लेकिन  किसान  के  लिये

 आज  कोई  प्रबन्ध  नहीं  है  कि  उसको  कहां  जगह
 दी  जायगी  t

 श्री  सरजू  पाण  गये  :  हम  सब  आपके  साथ:

 हैं  1

 श्री  रणधीर  सिंह  :  डिप्टी  स्पीकर  साहब,
 अंग्रेज  ने  किसान  को,  खास  तौर  से  यू  पी०  के

 किसानों,  दिल्ली  और  उसके  चारों  तरफ़  के

 किसानों  को  सन  957  के  गदर  के  बाद  उस

 को  उजाड़ने  के  लिये  जो  सब  से  बड़ी  सज़ा  दी

 थी--वह  थी  उसकी  ज़मीन  का  नीलाम  किया

 जाना  |  उसकी  ज़मीन  को  नीलाम  किया  गया,
 उसकी  ज़मीन  को  निज़ाम  किया  जाना  सब  से

 बड़ी  सजा  थी  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि

 किसानों  को  उजाड़ो  तो  कम  से  कम  यह  तो

 महसूस  करो  कि  किसानों  के  लिये  क्या  कर  रहे
 हो  ।  उस  को  वहां  से  उजाड़  रहे  हो  तो  क्या

 उसको  नीलामी  का  चेकर  समझ  रखा  है,

 कीड़ा-मकोड़ा  समझ  रखा  है  ।  किसान  जो

 ज़मीन  बेचता  है,  वह  सेलर  है  ग्रोवर  जो  किसान

 की  जमीन  खरीदता  है,  वह  परचेज  है,  सेलर

 और  परचेज  का  रिश्ता  होना  चाहिये  |  जब

 आप  एक  मकान  को  सेलर  की  मंजूरी  के  बिना

 नहीं  खरीद  सकते,  किसी  की  दुकान  को,  बैंक

 को,  कारखाने  को  उसके  मालिक  की  मर्जी  के

 बगैर  नहीं  खरीद  सकते,  बड़े-बड़े  बाजारों  के

 मालिक,  बड़े  बड़े  सरमायेदारों  से,  बैंकों  और

 कारखानों  के  मालिकों  से  उन  की  मर्जी  के  बिना:

 उनकी  जायदादों  को  नहीं  ले  सकते,  बाबू  के

 मकान  को  नहीं  ले  सकते,  वकीलों  के  दफ्तरों

 को  नहीं  ले  सकत,  अफसरों  की  कोठियों  को.
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 नहीं  ले  सकते,  तो  किसानों  को  क्या  जानने

 जानवर  समझ  रखा  है,  कीड़ा  मकौड़ा  समझ

 रखा  हैं  कि  इस  कानून  की  दफ़ा  :  और  8

 के  तेहत  उसकी  ज़मीन  में  जबरदस्ती  घुस  जांय,
 उसकी  जायदाद  पर  कब्ज़ा  कर  लें  और  अगर

 वह  कुछ  बोले  तो  उस  को  जल  में  डाल  दें  और

 मुकदमा  चला  दें  |

 एक  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह
 सवाल  एक  जगह  का  सवाल  नहीं  है  सारे

 हिन्दुस्तान  का  सवाल  है  ।  कम  से  कम  यह

 कानून  जिसको  सुप्रीम  कोर्ट  न ेसमझा  है  कि  यह
 किसानों  के  फण्डामेन्टल  राइट्स  पर  हमला

 है  और  बार  बार  उस  बात  को  दोहराया  गया

 है  तो  कम  से  कम  सुप्रीम  कोर्ट  की  आवाज़  की,
 जो  कि  होस्ट  ज्यूडिशियल  बाडी  है  आपको
 कद्र  करनी  चाहिये  बजाय  इस  के  कि  उस  के

 “व्यू को  एब्रोगेट  किया  जाय  म  सूख  किया  जाय  ।

 जो  इशारा  उसकी  तरफ़  किया  गया  है  उस  को
 समझ  कर  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  एक  तो

 यह  मेहरबानी  करे  कि  इस  पब्लिक  परपज  का

 नाजायज़  फायदा  न  उठाया  जाय  ।  कोई  एक

 मूंगफली  की  दुकान  खोलना  चाहता  है  बिस्कुट
 की  फैक्टरी  लगाना  चाहता  है,  स्कूल  खोलना

 चाहता  है  बायरन  रोलिंग  मिल  लगाना

 चाहता  है  बाइसिकल  के  स्पेन  पार्टस  की

 छोटी-मोटी  फैक्टरी  लगाना  चाहता  है  उस

 को  जरूरत  है  0  गज़  की  50  गज़  की  एक

 सीधे  की  लेकिन  पब्लिक  परपज  के  तेहत  उस

 यूटिलिटी  के  तेहत  एक  बीघे  के  बजाय  50

 बीघे  जमीन  ले  ली  जाती  है  उस  का  एक-एक
 “बीधा  कौड़ियों  के  दामों  पर  लिया  जाता  है
 श्र  उस  पर  थोड़ा  स्ट्रक्चर  खड़ा  कर  के  बाकी

 जमीन  की  कीमत  शतक  रात  में  i0  ko  50
 रु  और  00  रु०  गज़  हो  जाती  है  ।  उसकी

 ज़मीन  को  कौड़ियों  के  दामों  पर  कुछ  शाने

 गज़ों  में  एक  रुपये  या  दो  रुपये  गज़  में  लिया

 जाता  है  और  उसको  100,  200  और  400%.

 गज़ा  में  अगले  दिन  फरोख्त  किया  जाता  है  ।

 न्यावर्न मेन्ट  रेल  बनाती  है  इसी  एक्ट  के  तेहत

 APRIL  6,  967  etc.  Bill
 3264

 जमीन  बहुत  सस्ते  दामों  पर  ली  जाती  है  और
 फिर  उससे  रेलव  लाखों  और  करोड़ों  रुपये

 कमाती  है  ।  लेकिन  दूसरी  तरफ़  सरकार  नहर
 बनाती  है  तो  किसान  से  वैटरमेन्ट  टैक्स  लिया

 जाता  है  सुपर-चार्ज  लिया  जाता  है  उसको

 पानी  दिया  जाता  है  तो  कहा  जाता  है  कि किसान

 की  फसल  बैटर  हो  गईं  है  उस  पर  बैटरमेन्ट

 चार्ज  लगाया  जाता  है,  सुपर  चार्ज  लगाया  जाता

 है  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि जब  किसान  पर

 वैटरमेन्ट  जाज  लगाया  जाता  है,  सुपर  चार्ज

 लगाया  जाता  है,  तो  गवर्न॑मेंट  पर  भी  और

 सरमायेदारों  पर  भी  जो  कि  किसानों  की

 ज़मीनें  लेकर  कारखाने  बनाते  हैं,  जायदादें

 बनाते  हैं,  उन  के  ऊपर  भी  वैटरमेन्ट  टैक्स
 क्यों  न  लगाया  जाना  चाहिये  और  यह  वैटरमेन्ट
 चार्ज  उस  किसान  को  दिया  जाना  चाहिये  ।

 (प्यक्षघत )

 श्री  हुकम  प्च्न्द  कछवाय :  आप  उधर  बैठ

 हुए  हैं  इस  तरफ़  करा  जाइये  ।

 श्री  रणधीर  सिह  :  मेरी  बात  को  समझने

 की  कोशिश  कीजिये  ।  मैं  आपसे  दरख्वास्त

 करना  चाहता  हूं  कि  किसान  के  साथ  सौतेली

 मां  का  सलूक  नहीं  होना  चाहिये  |  आज  उस

 के  मामले  में  सेलर  ज्वार  परवेज़  के  रिश्ते

 को  नहीं  समझा  जाता  है  पब्लिक  परपज  के

 नाम  पर  एक  बचें  के  बजाय  सैंकड़ों  बाघ  ज़मीन
 ली  जाती  है  किसान  को  बेघर  बेदर  बनाया

 जाता  है--इस  एक्वीजिशन  के  तेहत  ।

 तीसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हुं  कि
 किसान  को  ज़मीन  की  कीमत  जो  कानून  के

 तेहत  इखलाक  के  तेहत  वाजिब  है  वह  उस

 को  कम  से  कम  ज़रूर  मिलनी  चाहिये  ।  arg

 कहते  हैं  कि  उसको  मार्क  वैल्यू  मिलेगी  ।

 मैं  भी  एक  वकील  हूं  और  अ्रपोजीशन  के  भी  कई
 फाजिल  दोस्त  जो  वकील  हैं  वे  इस  बात  को

 जानते  हैं  कि किसान  की  ज़मीन  की  क्या  हालत

 होती  है  किसान  को  जमीन  की  कीमत  वसूल
 करने  में  कितना  रुपया  बरबाद  करना  पड़ता
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 है  सब  से  पहले  तो  पटवारी  खुलता  है  उस
 के  बाद  जब  यह  झदालित  में  जाता  है  तो  अदालत
 का  सारा  हमला  सौर  मुंशी  उसकी  खाल
 उतारते  हैं.  उस  के  बाद  नीचे  से  ले  कर  ऊपर
 सक  तीन  साल  तक  छोटे  से  छोटे  मुकदमे  में
 या  07  शौर  752  या  09  कौर  110
 के  मुकदमे  में  झगर  हिसाब  लगायें  तो  पांच

 गुजार  से  दस  हजार  to  लक  उस  का  लिटिगेशन
 में खर्चे  दो  जाता  है  ।  डिप्टी  स्पीकर  साहन,  बाप

 दल  वकील  हैं,  भाप  जानते  हैं  कि  इस  में  ठेके

 होते  &  मैं  इस  पेश  की  कोई  बेइज्ज़ती  नहीं
 करना  चाहता हूं  लेकिन  यह  फैक्ट है  कि किसान
 को  ह 16  मुआवजा  मिलता  है.  उसका  50
 फीसदी  ये  लोग  च्ब्ट  कर  जाते  हैं  7  इसलिये  तीन
 साल  का  जो  वक्त  दिया  गया  है  वह  बहुत  ज्यादा

 है  यह  भी  उसके  लिये  एक  तलवार  है  ।

 बाकी  जो  चोड़  मैं  कहता  चाहता  हूं---एक
 लम्बा  मिल विला  है,  चूकि  आपने  घटो  बजा  दी
 है  शौर  टाइम  बहुत  गोमती  है  इसलिये  दो-
 चार  बात  वीर  स्थापना  जव्थिदमत  में  श्री  करना

 चाहता  हूं  ।  एक  तो  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि
 किसान  को  पूरा  इन्सानी  हक़  मिलना  चाहिये  1
 यह  जो  कानून  पाया  है  यह  कानून  उस  को
 हक़  नहों  देता  है  उस  को  उस  के  हक  से  महरूम
 करता  है।  कानून  के  तेहत  भाई  के  मुताबिक
 उस  को  ठोक  कता  मिले  और  वह  लम्बे  लिटिगेशन
 से  बच  जाय--ऐसा  प  में  इन्तज़ाम  होता
 चाहिये  ।  लिये  मेरी  दरख़्वास्त  है  कि  इस
 कानून  को  यहां  पेश  करने  के  बजाय  इत  के
 बारे  में  पब्लिक  ओपीनियन  ली  जाय  या  इस
 को  सिलेक्ट  कमेटी  के  सुपुर्दे  किया  जाय  मेरी
 यह  दरख्वास्त  है  कि  जल्दबाज़ी  न  को  जाय  1
 इस  में  करोड़ों  आदमियों  को  शित्दगी  का
 सवाल  है  खनके  रोजगार  का  सवाल  है  इस्लाम
 भी  इस  बात  को  मानता  है  लाईन  भी  इत  बात
 को  मानता  हैं  इस्लाम  भी  इस  बात  को  मानता
 औ--अब  एक्ट  इन्तेक़ाल-भारी  सुप्रीम  कोर्ट
 गलत  समझ  सकती  थो  वह  मन्सूद्य  हो  सकता
 था  तो  यह  कानून  भी  जो  कि  एक  खराब

 कानून  है  एब्रोगेट  हो  सकता  है
 388  (Aly  LSD—7.
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 इस  पर  जल्दी  a  की  जाय  ।  इस  कानून
 को  या  तो  वापिस  लिया  जाय  या  सेलेक्ट
 कमेटी  में  भेजा  जाय।  पबलिक  भ्रोपीनियन
 लेने  के  बाद  शौर  इस  में  सू टेबुल  भर्मेंडमेंट
 करने  के  बाद  फिर  इस  बिल  को  पायलेट
 किया  जाय  t  अरब  चूकि  मेरा  समय  खत्म
 दो  गया  है  शौर  भाप  दो  बार  घंटी  बजा  चुके
 हैं  इसलिए  शौर  अधिक  a  कह  कर  मैं  समाप्त
 करूगा  ।  भ्रमर  मैंने  कोई  अनुचित  बात
 कह  दी  हो  तो  मैं  उस  के  लिए  बाप  से  माफी

 चाहूंगा  ।
 38  hrs,

 Mr.  Deputy-Speaker:  Shri  Kanwar-
 lal  Gupta.

 को  नंबर  लाल  गुप्त
 उपाध्यक्ष  महोदय

 श्यो  सरयू  पाण्डेय  :  उन  के  ग्रूप  के
 श्री  बलराज  मधोक  बोल  चुके  हैं  आखिर  यहां
 पर  हपीकर्स  को  बुलाने  का  कोई  प्रोसीजर
 होगा  ?

 Mr.  Deputy-Speaker:
 Shri  Kanwarlal  Gupta.

 Shri  Sarjoo  Pandey:  Shri  Madhok
 spoke  yesterday  Zrom  that  party.  What
 procedure  are  you  following?  I  want
 your  ruling  on  this.

 Mr,  Depaty-Speaker:  I  am  following
 the  procedure  and  you  will  get  an
 opportunity.

 थी  नंबर  लाल  गटक  :  उपाध्यक्ष  महोदय,
 बड़ी  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  जो  बिल  सदन
 के  सामने  रक्खा  है  सभी  सदस्यों  ने  उसका
 विरोध  किया  है  शौर  यह  मांग  की  है  कि  इस
 बिस  को  या  तो  जनता की  राय  के  लिए  भेजा
 जाय  या  सेलेक्ट  कमेटी  के  पास  भेजा  जाय  |
 मैं  समझता  हूं  कि  सरकार  जब  चारों  तरफ़
 से  यह  आवाज़  सुन  रही  है  तो  ज़रूर  इस  के
 ऊपर  कुछ  अमल  करेगी  |

 उपाध्यक्ष  महोदय,  मुझे  सरकार  को  कोई
 कौर  ज्यादा  अधिकार  देने  के  बारे  में  कोई
 एतराज़  नहीं  होता  यदि  सरकार  ने  कुछ  काम
 कर  के  बतलाया  होता  बदी  सरकार  के  कुछ
 जनहित  या  देश  की  सेवा  कर  के  ।  इसके

 :  भ्रादरणीय

 I  have  called
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 फि  कंवर  ल,ल  गुप्त]
 जरिए  बताई  होती  ।  लेकिन  बुत्ख  की  बात
 तो  यह  है  कि  यह  जो  सरकार  है  यह  पायस
 डिक्लेरेशस  करती  है,  बड़े-बड़े  वायदे  करती  है,
 बड़ें-वले  अट्रेक्टिव  स्लॉोगस  देती  हैं  ।  तरह
 तरह  के  |  सारे  लगा  कर  लोगो  से  अधिकार
 ले  लेती  है  इस  सदन  से  अधिकार  ले  लेती  है
 लेकिन  जब  बाम  का  सवाल  आता  है  तो
 उस  की  हाउस  में  बात  नही  जाती  ।

 मेरे  एक  साथी  ने  वहा  कि  बह  किसान
 के  बेटे  है  लकिन  20  साल  की  आज़ादी  के
 बाद  भी  इस  सरकार  ने  उन्हें  सेकेंड  रेट  सिटीज़न
 बनाया  हुया  है।  उन  की  कोई  इज्जत  नहीं  है  1

 एक  कॉग्रेस  सदस्य  +  कहा  कि  जो  गांव  वाले

 है  वह  लूट  जा  रहे  हैं  और  सरमायेदार  अपनी
 झोलिया  भरे  जा  ?हें  है।  क्या  मैं  बाप  के

 जरिए  उन  से  प्रार्थना  करूं  कि  अगर  सरकार
 बाप  की  इस  बात  को  नही  सुनती  है  तो  क्या
 बाप  उन  किसानों  की  बात  नहीं  सुनेंगे  ?  क्या
 आप  भी  गदही  पर  बैठ  कर  गई  की  लालच
 से  मिलनी  की  चीख  पुन्न  को  नहीं
 सुनेंगे  ।  झगर  शाप  के  कान  भी  झौर  सरकार
 के  कान  भी  बहरे  हैं  तो  कृपा  करके  बाप  के
 कान  तो  खुलने  चाहिए  कौर  ऐसे  कान  झगर
 उस  तरफ़  20-25  भी  खुल  गये  तो  यह  सरकार
 उलट  सकती  है  इसमे  कोई  संदेह  की  बात  नही
 है

 दूसरी  बात  उधर  की  तरफ  से  कुछ
 लोगों  3  कही  कि  दिल्ली  डेवलपमेंट
 के  लिए  बहुत  सी  बाते  कही  जाती  हे  1  दिल्ली
 की  भी  कहानी  जभी  तक  प्रमोट  रही  है  ।
 जनरल  कोल  ने  दी  झनटोल्ड  स्टोरी  रब खली
 मे  कहूंगा  की  दिल्ली  को  भी  कहानी  प्लेटो  ड
 स्टोरी  है।  5  साल  तक  यहा  काग्रेस  के  सदस्य

 रहे  लेबिन  दिल्ली  के  लोगो  की  ब्या  भावनांए
 हैं  राज  तक  वह  इस  पार्लियामेंट  के  सदन्
 में  कर्मा  नहीं  सरीखी  गई  ।  दिल्ली  की  समस्या
 को  देखिये  कि  यहां  पर  राज  60,000  एकड़
 खंड  एक्वीजिशन  एक्ट  के  सेक्शन  4  के  इन्दर
 रिज़वी  गई  है  -  208)  तक  कोई  भी  ज़मीन
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 जो  दिल्ली  में  डेबलप  हो  सकती  है  बह  एक
 इंच  भी  सरकार  ने  नहीं  छोड़ी  है  कौर  60
 हज़ार  एकड़  जमीन  सेक्शन  4  केतन  कर
 ली  गई  है  जिसका  कि  नतीजा  यह  है  कि  न
 वहां  पर  मकान  बनाये  जा  सकते  है  न  यहां
 खेती  होती  है  1  वहा  सेकड़ों  नही  हजारों  लोगों
 को  बेकार  कर  दिया  गया  कौर  जमीन  लेने  के
 बाद  i957  से  यह  एक्वीजिशन  का  प्रोसेस
 शुरू  हुआ  और  भाभा  दस  साल  के  बाद  इस
 60,000  एण्ड  में  से  इन्होंने  जो  एक्वायर
 किया  है  जो  परेशान  में  लिया  है  वह  केवल
 25,000  एकड़  ज़मीन  ली  गई है।  25,000

 में  से  केवल  साढ़े  4  हजार  एकड़  ज़मीन
 डेवलप  करने  के  लिए  दी  है  |  साढ़े  24  हजार
 जो  डेवलप  करने  के  लिए  दी  है  उस  में  केवल
 7,000  एकड  जमीन  डेवलप  हुई  है  कौर
 दस  साल  बीतने  के  बाद  यह  जो  25,000
 पकड़  जर्मन  भ्र पते  णएक्बाय'  की,  50  करोड़
 रुपया  उस  के  उपर  खर्च  किंग  गवा  और  50
 करो  ह  रुपया  सच  करने  के  बाद  भ.  श्राम  दिल्ली
 कं.  जो  मकानो  की  समस्या  है  उस  की  क्या
 हालत  है  मैं  बहू  भी  थोडी  सी  बताना  चाहता  ह्

 दिल्ली  के  भ्रन्दर  डेढ़  लाख  आवादी  हर
 साल  बढ़ती  है  बौर  मगर  दिल्ली  की  जो
 स्थिति  राज  है  उसको  बसे  का  वैसा  रक्खा
 जाय  तो  30,000  टैनेमेट्न्स  डुएलिग  यूनिट्स
 बनानी  चाहिए  ।  20,000  बनाने  के  बाद
 कोई  स्थिति  भें  तब लो बी  नहीं  होती  लेकिन
 दिल्ली  का  एक  मारटर  प्लान  बनया  गया।
 यहा  पर  दिल्ली  डेवलपमेंट  एय/रिटी  बनाई  गई
 कौर  उस  मास्टर  प्लान  को  जिस  से  बनाया  वह
 लंदन  का,  न्यू या कं  का,  वाशिंगटन  का  झीर
 मास्को का का  वान  लेकर  रहता  था  |  दिल्ली
 मे  है  लेकिन  डिजाइन  वहा  का  रख  कर
 बनाया  गधा  ।  उन  का  वासता  दिल्ली  की
 गलियों  से  नही,  हिन्दुस्तान  के  गायों  से  नहीं
 वह  एक  इमैंजिनरी  यूरोपियन  स्कोर  बनाई
 गई  जिसका  व्यवहार  के  साथ  कोई  ताल्लुक
 नहीं  ।  जब  कोई  सुझाव  जाता  है  किसी  चीज
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 के  बारे  में  कौर  लोगों  की  दिक्कत  बतलाई
 जाती  है  तो  सरकार  एक  चीज  सामने
 रख  देती  है  मास्टर  प्लान  को  जिसको  कि
 वाल्टर  नहीं  किया  जा  सकता  ।  शब  वेदों
 में  परिसर  हो  सकता  है  या  कुरान  के
 झनकार  बदल  झा  सकता  है,  बाईबिल  बदली  जा
 सकती  है  लेकिन  यह  काग्रेस  गवर्नमेंट  का
 बनाया  हा  मास्टर  प्लान  नही  बदला  जा  सकता
 हैं  -  इस  तरीके  से  उस  को  समझना  कौर
 व्यवहार  से  परे  रखना  यह  ग़लत  होगा  t  मैं
 अपने  माननीय  मारी  से  चाहुंगा  +  भगवान
 केलिए  बह  अपने  इस  सिस्टर  स्लान को  वेद

 भौरी.  एन  न  बनाये  1  लेकिन  इस  के  हिसाब
 से  में  ने  वबतलाय  कि  30,000  टेतमैंटस

 एक  साल  में  बनने  चाहिए  |  दिल्ली  का  स्टेटस
 को  मैंटेन  करने  के  निए,  बैक्नौग  कितना  है  वह
 भी  मै  आप  के  सपने  बाल  गंगा  ।

 ]  लाख  45  हजार  मकानों  को  कमी
 s960  में  दिल्ली  में  था  |  मास्टर

 प्लान  के  हिसाब  से  42  साख  45

 हजार  मकानों  क॑  कभी  थी  राज  i966  सें
 7  साल  बीतने  के  बाद  मास्टर  प्लान  बनने

 के  बाद  2  लाख  70  हजार  टैतनेग्रेटस  को
 कमी  प८  गयी  f  इस  का  मतलब  यह  है  कि

 ]  लाख  का  बेकसी  वह  उस  में  और  भी
 शामिल  हू,  गया।  उस  में  डी०  डी०  पु
 ये  क्या  किया?  डी०  डी०  शु  का  इन
 पिछले  दस  सालों  में  राज'  ही  सदा  के  सामने
 मंत्री  महोदय  ने  बतलाया  कि  1057-58
 से  लेकर  i967  तक  |  करोड़  30  लाख
 रुपया  उस  का  ऐडमिनिस्ट्रेशन  पर  जज

 हुमा हैं  i  |  करोड़  30  लाख  झोर  कितने
 कितने  बनाये  ?  मैं  अपन  भाई  थी
 रणधीर  सिंह  को  कहना  चाहता  हू  कि  )  करोड़
 30  लाख  रुपया  ऐडमिनिस्ट्रेशन  पर  खर्च

 होते  फे  बाद  केवल  is0  क्वार्टर्स  बनाये
 l0  साल  मैं  ।  झोर  उस  so  ware  के
 बन  के  बाद  भी  उस  को  ऐलान  एक  कवाटेस
 भी  नहीं  हुआ  ।  इस  के  इन्दर  आदमी
 कभी  तक  एक  भी  नहीं  बसा  ।  नतीजा
 यह  है  कि  30  साल  सके  ag  citer
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 दल  रही  हैं,  प्लांड  डेवलपमेंट  हो  रहा  है,  गारे-
 बाजी  हो  रही  है,  लोगो  की  जमीन  ली  जा
 रही  है  लेकिन  राज'  कया  डेवलपमेंट
 बाप  ने  किया ?  प्लान  डेवलपमेंट  बा  नारा
 लगा  ्र  रह  गये  है,  नारा  कोई  प्लान
 नही  है  और  न  कोई  डेवलपमेंट  है।  दोनों
 ही  चीज़े  बेकार  हैं।  इसलिए  मैं  मंत्री
 महोदय  से  रहूगा  कि  बाप  क्या  करते  है  ?
 जमीन  लेते  है  किसान  की  3  रुपया,  2  रुपये
 गद  कौर  दिल्ली  के  इन्दर  बाप  उन  जमीनो  को
 नीलाम  करते  है  40  रुपये  गज,  00  रुपये  गज़,
 I50  रुपये  गज  और  200  रुपये  गज़  तक  I
 I50  रुपये  गज़  तक  जमीन  नीलाम  की  गई  है  1

 यह  जो  ब्लैकमार्कोटेग  है  सरकार  की  वह  बंद
 होनी  चाहिए  ब्लैक मार्केट  बनने  वाले  व्यापारियों
 को  तो  सरकार  कसती  है  और  उन्हें  बंद  करती
 है  लेकिन  सरकार  जो  इस  तरह  स्वयं  ब्लैक-
 मार्केटिंग  करती  है  उस  के  मंत्री  महोदय  के
 साथ  क्या  व्यवहार  होना  चाहिए  ?  हो
 सकता  है  कि  भाज  जनता  प्राय  का  कुछ
 नबिगाडसके  ।  लेकिन  मैं  उन  से  कहना
 चाहता  हूं  कि  बह  दिन  नजदीक  oF

 रहा  है  हिन्दुस्तानी  के  अधिकांश

 हिस्से  में  तो  वह  a  गया  यहां
 भी  नजदीक  ar  रहा  है  कि  जनता  बाप
 से  चन  चुन  कर  बदला  लेगी।  जिस  प्रकार  स
 बाप  से  लोगों  के  साथ  व्यवहार  किया  उस  के
 ऊपर  लोगों  को  खेद  है  1

 एक  चीज  की  जोर  मैं  श्राप  का  ध्यान
 दिलाना  चाहता  हू  कि  दिल्ली  के  अन्दर
 दफा  4  के  इन्दर  जो  ज़मीन  स्क्वायर  की  गई
 है  उस  हे  इन्दर  करीब  210  मन-
 झाथाराइज्ड  कालोनी  है  शौर  यहा  पर
 करोड़  55  हजार  प्लाट  हैं।  उन  55  हजार
 प्लाटों  में  स ेलगभग  40  हजार  प्लाटों  पर
 मकान  बन  चुके  है  ।  इन  40  हजार  प्लाटों
 के  ऊपर  करीब  एक  लाख  परिवार  रहते  हैं  t
 5  लाख  लोगों  को  उरूाड़त  शौर  उन  की
 जमीन  को  कब्जे  में  लेन  भोर  बने  हुए  मकान



 अमन
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 को  गिराने  की  धमकी  देना  इन्सान  के  साथ
 इन्सानियत  का  सलूक  भारत  सरकार  के
 द्वारा  करना  नहीं  है  यह  कोई  व्यवहार  रिक  वात
 नहीं।  सरकार  बार  वार  कहती  है  कि  हम  उन्हें
 रेगुलाराइज  करेंगे  ।  इस  लिये  सरकार
 के  भ्र पनी  नीति  बदलनी  चाहिये  और  अगर
 मास्टर  प्लैन  में  भी  परिवर्तन  करने  की  जरूरत
 हो  तो  जनता  की  सेवा  के  लिये  और  जनता  के
 हित  को  सामने  कर  उसे  करना  चाहिये  ।

 मैं  यह  नहीं  कहता  कि  श्राप  सड़कों  पर  मकान
 बना  दीजिये,  मैं  नहीं  कहता  कि  जो  खली
 जगह  है  उस  पर  बाप  मदान  बनायें  लेकिन
 जिन  लोगों  ने  मकान  बना  लिये  उन  को  हम
 कसो  तरीके  से  नहीं  गिरा  सकते  हैं
 जो  बसे  हुए  लोह  उन  को  किस  प्रकार  से
 हम  न  उजाड़े  टम  की  कोशिश  वह  जरूर  कर
 सकती  शर  यह  उसे  करना  चाहिये  ।

 दिल्ली  आहिस्ता  आहिस्ता  स्लम  की
 सरफ  जा  रही  है।  आप  को  जान  कराने

 दुख  होगा  कि  सन  i960  में  यहां  पर  केवल
 30  हजार  झोंपड़ियां  थीं  और  i067  #

 we  करीब  एक  लाख  के  हो  गई  हैं।  यानो एक
 लाख  परिवार  यहां  झोंपड़ियों  में  रहते  हैं  ।
 बाप  ने  इतने  लाजंस्केल  पर  एक्वीजिशन  किया
 लोगों  की  जमीनें  छीनीं  लेकिन  भाप  ने
 उन  को  मजबूर  कर  दिया  कि  हू  लोग  घर
 छोड़  कर  झोपड़ियों  में  जाकर  रहें  ।  एक
 तरफ  तो  हमारी  प्रधान  मंत्री  हैं  मैं  उन  की
 बड़ी  इज्जत  करता  हूं  उन  का  बड़ा  सत्कार
 करता  हूं,  में  उन  के  सम्मान  के  विऋद्ध  कोई
 शब्द  नहीं  कहना  चाहता  ।  एक  झगड़ा
 पाबला  हुआ  है  कि  मकानों  यह  हो  या  वह  हो
 एस  एकड़  का  हो  या  पांच  एकड़  का  हो  |

 हमें  झपने  मंत्रियों  को  सुविधायें  देनी  हैं  हमें
 देगा  चाहिये  ज्यादा  से  ज्यादा  सुविधायें,
 लेकिन  इन  मंत्रियों  का  फर्ज  नहीं  कि  जो  और
 इन्सान  रहते  हैं,  जो  शहरी  रहते  हैं,  कम  से
 कम  उन  के  लिये  भी  कोई  छत  हो,  उन  के
 बच्चों  को  भो  सर्दी  और  गर्मी  लगती  है  1
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 लेकिन  सरकार  प्रांतों  मदद  कर  के  अपनी  कोठियों
 की  बात  सोचती  है,  यहां  के  मजदूरों,  किसानों
 ढेले  वालों  सुबह  से  शाम  तक  जो  टिक  टिक
 कर  तांगा  ताकता  है  उस  की  तरफ  ध्यान  नहीं
 देती  ।  यह  दिल्ली  एक  स्लम  बनती  जा
 रही  है  और  वह  दिन  दूर  नहीं  कि  अगर  यही
 तरीका  रहा  और  यह  लार्ज  स्केल  एक्वीजिशन
 होता  रहा  उस  के  ऊपर  कोई  चेक  नहीं  रक्खा
 गया  तो  दिल्ली  दुनिया  का  सब  से  बड़ा  गांव
 बनता  जायेगा  जिस  में  कोई  भी  नागरिक

 सुविधायें  नहीं  होंगी  ।

 मैं  एक  चीज  और  कहना  चाहता  हूं  कि
 सेक्शन  4  कौर  सेवशन  ७  के  बीच  में  भी
 कोई  समय  निश्चित  करनी  चाहिये  7  अब
 बया  हो  रहा  है  ।  मैं  एक  केस  दिल्ली  का
 जानता  हूं  जिस  में  मेरी  पैदाइश  के  पहले
 सेक्शन  4  का  नोटिस  हु  i

 Shri  Annasahib  Shinde:  May  I  say
 for  the  information  of  the  hon.  Mem-
 ber  that  the  present  Bill  provides  for
 a@  specific  time-limit  between  a  notffi-
 cation  under  section  4  and  a  declara-
 tion  under  section  67

 et  wet  लाल  गुप्त :  जहां  तक  मैं
 समझता  हूं  सेक्शन  4  शरीर  सेक्शन  6  के  बीच
 में  कोई  समय  नहीं।  इस  बिल  में  एक
 प्रोविजन  हैं  और  वह  यह  कि  सेक्शन  4  में
 जब  नोटिफाई  आप  करते  हैं  तो  उस  के  बाद
 तीन  साल  या  दो  साल  के  सेक्शन  6  का
 डिक ने  रोशन  करना  होगा  ।  लेकिन  सेक्शन
 4 भर  सेक्शन  6  के  बीज  में  जो  समय  होता
 जाहिए  वह  भी  रह  निश्चित  किया  जाये  i
 झगर  मैं  इसमें  गलती  करता  हूं  तो  मंत्री

 सहृदय  मुझे  बतायें।

 Shri  Annasahib  Shinde:  A  time-limit
 has  been  provided  in  the  Bill  itself.

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta:  Not  for
 this.
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 अध्यक्ष  महोदय,  भ्र भी  तक  नहीं  पा
 है।  मुझे  एक  केस  का  पता  है  उस  पर
 सेक्शन  4  का  नोटिस सन्  922  में  शुरू  हमा
 ह.  कि  मैं  शायद  पैदा  भी  नहीं  हुआ  था  ।
 में  कारपोरेशन  का  मेम्बर  भी  था  तब  भी  कुछ
 नहीं  हुआ  झर  मगर  यही  प्रोग्रेस  रही  तो

 हो  सकता  है  कि  मेरा  लड़का  भी  कारपोरेशन
 का  मेम्बर  बन  जाय,  लेकिन  वहां  डेवलपमेंट

 नहीं  होगा।  जिस  तरीके  से  इस  को  स्पीड
 अल  रही है,  उस  से मगर  भाप  शोर  अधिकार

 हम  से  मांगते  हैं  तो  मुझे  कहना  हैं  कि  इस
 में  कोई  जस्टिफ़िकेशन  नहीं  है।  बाप

 पहले  कुछ  कर  के  दिखलाइये  ।  झपने  किराया-
 दार  से  कहिए  कि  हमें  प्लैन्स  डेवेलपमेंट  करना
 है,  भौर  उस  को  कर  के  दिखलाइये  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि
 सेक्शन  4  में  दौर  कम्पेन्सेशन  मे  कोई  समय
 निर्धारित  होना  चाहिए  भभोर  मेरे  ख़्याल  से

 यह  तीन  साल  में  कम्प्लीट  हो  जाना  चाहिए।
 लेकिन  कभी  कुछ  नहीं  हुआ  कभी  तो
 बाप  लोगों  को  कम्पेन्सेशन  देना  भ्रवायड  करना

 चाहते  हैं  ।  श्राप  चाहते  हैं  कि  लोगों  को
 कृस्पेन्सेशन न  देना  पड़े  ।  जब  बाप  सेक्शन
 4  का  नोटिस  देते  हैं  तो उस  के  बाद  दस
 इस,  पन्द्रह-पनाह  कौर  बीस-बीस  साल  तक
 सेक्शन  6  का  नोटिस  नहीं  होता  ।  प्राय
 लेंगे  तो  .  so  गण  लेकिन  जब  बाप  कोहराम-
 रेटिड  सोसायटीज  को  जमीन  देते  हैं,  लोगों
 को  बेचते  हैं,  तब  मार्केट  रेट  पर  श्रावित
 कर  के  देते  हैं।  मंत्री  महोदय  को  यह  ब्लेक
 मार्केट  नहीं  करनी  चाहिए  |

 shri  Ansasahid  Shinde:  If  the  hon.
 Member  wi'l  kindly  listen  to  me
 Patiently,  on  thig  point  also  we  have
 provided  for  payment  of  interest  if  the
 declaration  does  not  come  within  three
 years  for  the  pending  cases.

 थी  कॉवर शाला  णुच्ल :  बाप  ने  केवल
 Af  कहा  है  कि  इंटरेस्ट  देंगे  |  में  चाहता  हुं  कि
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 are  निश्चित  कीजिये कि  पहुले  के  हों  या  बाद
 के  हों,  तीन  साल  ज्यादा  से  ज्यादा  लगाने
 चाहिए  सेक्शन  4  में  कम्पेसलेशन  देने  में  ।
 झगर  इस  में  देर  होती है  तो  कोई  जस्टिफिकेशन

 नहों  है  कि  ड्राप  किसी सोसायटी  को  जमीन  को
 सें  योर  मार्केट  के  भाग  पर  भेजें  ।

 मेरे  याल  से  यह  बिल  इन्कम्लीट  है  कौर
 लैंड  एक्वीजिशन  ऐक्ट  की  भी  कई  दौर
 चीजें  है  जिन  के  इन्दर  हम  को  जाना  चाहिए
 मैं  इस  बात  का  समर्थन  करता  हूं  कि  इस
 बिल  को  सेलेक्ट  कमेटी में  भेजा  जाये  ताकि
 इस  की  तफ़्सील  से  एंक्वायरी  हो  क्योंकि
 इस  बिल  के  जरिये-सरकार  अधिकार  लेगा
 चाहती  है  और  कवर  करना  चाहती  है
 अपनी  इनएफ़िशिएन्सी  कौर  नेपाटिज्म  को  |
 जो  करप्शन  हो  रहा  है  उस  के  ढंकने  के  लिए
 अधिकार  भागती  है  t

 तीसरी  बात  जो  मैं  कहना  चाहता
 हूं.  बह  यह  है  कि  दिल्ली  के  इन्दर  जो  ae
 झायराइज्ड  कंस्ट्रक्शन  हो  रहा  है  उस  में
 एक  कारण  यह  हैं  कि  भाप  ने  लाज  स्केल
 ऐक्विजिशने  किया  है  ।  मैं  धाप  के  जरिए
 से  सरकार  से  मांग  करना  चाहता  हूं  कि
 जितनी  जमीन  का  डेवेलपमेंट  भाप  पांच  साल
 में  कर  सकते  हैं  उतनी  जमीन  को  ही  सेक्शन
 # धौर  6  में  रखिए,  बाकी  जमीनों  को
 छोड़  दीजिए  ।  झगर  ay  यह  कहें  कि
 यह  पहले  से  प्लेन  नहीं  हो  सकता  तो  जो

 सुप्रीम  कोर्ट  का  जजमंट  हैं,  जिस  का  हवाला
 मंत्री  महोदय  ने  दिया  है  शौर  जिस  को  जज
 से  स्वयम  झपने  फैसले  मे  लिखा है,  उस  को

 बाप  की  सेया  मे  पढ़ना  आहत  हूं
 “Ip  wag  stated  that  the  Govern-

 ment  may  have  difficulty  in  mak-
 ing  the  plan  of  its  project  com-
 plete  at  a  ime  particularly  when
 the  project  is  lerge  and,  therefore,
 it  is  necessary  that  it  should  heve
 the  power  to  make  a  number  of
 decierations  under  sec.  I  am 6.
 who'ly  unable  to  accept  this  argu-
 nent”.
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 [लो  कर  ल.ल  गुप्त]
 गू  cannot  imagine  a  Govern-

 ment  which  has  vast  resources  not
 being  able  to  make  a  complete  plan
 of  its  project  at  a  time.  Indeed,  ६
 think  when  a  plan  is  made,  it  is  a
 complete  plan.  ६  should  suppose
 that  before  the  Government  starts
 acquisition  proceedings  by  the
 issue  of  a  notification  under  sec.  4,
 है! 3  has  made  its  plan,  for  otherwise
 it  cannot  state  in  notification,  as
 it  has  to  do,  that  the  land  is  likely
 to  be  needed.  Even  if  it  had  not
 comp'eted  its  plan,  it  would  have
 enouch  time  before  the  making  of
 the  declaration  under  sec.  6  to  do
 #0”.

 मो  भाव  इस  फैसले  में  व्यक्त  किये  गये  हैं

 इस  बिल  में  उनकी  स्पिरिट  को  ही  शाम
 करने  की  बात।  इसलिए  मैंने  कहा  है  कि
 प्लानिंग  की  कमी  है  ।  इस  वजह  से
 कौर  आपके  यहां  जो  इनएफिशेंसी  है  उसकी

 बजह  से  आप  अधिकार  ज्यादा  मत  लीजिये।
 दिल्ली  में  जितनी  धतभ्राथोराइज्ड  कंस्ट्रक्शन
 हुई  है  वह  केवल  सरकार  की  गलत  हाउसिंग
 पालिसी  को  वजह  से  हुई  हैँ  ।  प्राकार

 चाहिए  कि  भाष  दिल्ली  की  हाउसिंग  प्रॉबलम
 को  डि ना मिक  तरीके  से  हल  करें  ।  लंदन
 में  जो  Go  के०  की  कैबिनेट  है  उसने  एक  सब-
 कमेटी  बता  रखी  है  भौर  वह  लंदन  की

 हाउसिंग  प्रॉबलम  को  देखती  है  ।  हमारे
 यहां  खिचड़ी  बनी  हुई  है  ऐसा  मालूम
 पढ़ता  है  कि  आज  तक  कोई  हाउसिंग  स्कीम
 बनी  ही  नहीं  है।  दिल्ली  में  कोई  सोशल

 हाउसिंग  स्कीम  सास  की  चिड़िया  नहीं
 है।  झुग्गी  झोंपड़ी  वालों  को  कभी  सर्विस,
 गस  शौर  कभी  झस्सोी  गज़  ज़मीन  देने  की
 बात  होती  है  ।  गर्मियों  में  पच्चीस  गस,
 सर्दियों  में  भप्पी  गस  कौर  वर्षा  में  फिर
 पच्चीस  गज  देने  की  बात  कह  दी  जाती

 है।  कोई  निश्चित  पालिसी  नहीं  है।  में
 कहना  चाहता  हू  कि  दिल्ली  में  प्रनधायो-

 राज्य.  कंस्ट्रक्शन  को  रोकने  का  तरीका

 यह  नहीं  है  कि  पुलिस  भेज  दी  जाए  आर
 लोगों  के  मकान  जुड़वा  दिये  जायें।  आपने
 एमरजेंसी  चीज़ें  ली  हैं  1  लेकिन  इस
 पावर्ड  को  लेंने  के  वाद  भी  दिल्ली  में  झन-
 आयोडाइड  कंस्ट्रक्शन  बन्द  नहीं  हुआ  है  ।
 इसको  बन्द  करने  का  तरीका  यह  है  कि
 दिल्ली  के  लिए  एक  अच्छी  हाउसिंग  स्कोर
 बने,  सभी  लोगों  के  विचार  मांगें  जायें  उनको
 देखा  जाए,  उन  पर  विचार  किया  जाए  शर
 यह  जो  बिल  है  इसको  सिलेक्ट  कमेटी
 के  पास  भेज  दिया  जाए  a

 Shri  Nath  Pai  (Rajapur):  May  I
 make  a  smal!  enquiry?  We  have  given
 the  name  of  Mr.  Srinibasa  Misra.  May
 I  know  when  you  propose  to  call  him?

 a
 indication  will  be  always  help-

 Mr,  Deputy-Speaker:  Shortly.

 श्रीमती  गंगा  देवी  (मोहनलालगंज  )  :
 उपाध्यक्ष  महोदय,  राज  सदन  में  जिम
 बिल  पर  चर्चा  चन  रही  है  वह  लैंड  एक्वीजिशन
 एक्ट  की  धारा  4  का  एरेंजमेंट  बताया  जा
 रहा  है।  परन्तु  इत  एनेंटरमेंट  का  सीधा
 अतर  उस  कानून  की  धारा  23  पर  पड़ता  है
 जिप  में  हेड  निधम  दिये  गये  है,  जिन  से

 मुआवजा  तय  किया  जाता  है।  मैं  आपके

 सम्मुख  उसे  पड़  कर  सुनाना  चाहती  हूं  ।

 “Matters  to  be  considered  in  de-
 termining  Compensation:

 (३)  In  determining  the  amount  of
 compensation  to  be  awarded
 for  ‘and  acquired  under  this
 Act,  the  Court  shall  take  into
 consideration—.

 first,  the  market  value  of  the
 land  at  the  date  of  the  pub-
 lication  of  the  notification
 under  section  4,  sub-section
 qi)...”

 झप  अब  समतल  गए  होंगे  कि  धारा  4
 का  पतली  महत्व  मुआवजे  से  है।
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 ware  इस  बात  का  नहीं  है  कि  सरकार
 को  भूमि  भ्रधिध्रहण  करने  में  दिक्कत  होती
 है,  बल्कि  असली  हाल  सौर  पतली  दिक्कत
 सरकार  को  मंशा  की  है,  भावना  को  है  कि
 बह  जमीन  के  मालिक  को  जो  राज  जमींदारी
 के  खाते  के  बाद  किसान  लोग  हैं,  उनको
 उनकी  जमीन  का  पूरा  मुआवजा  देना  नहीं
 चाहती  कौर  उसकी  भूमि  कौ  एक  बार  धारा
 4  का  गजट  करने  के  बाद  टुकड़े  टुकड़े  करके

 कई  बार  धारा  ८  को  गज़ट  करके  लेना  चाहती
 है।  कौर  किसान  को  जो  वक्त  के  गुजरने
 से  कीमत  में  बढ़ोतरी  होती  है  उससे  वंचित
 करना  चाहती  है  t

 सरकार  स्वयं  सोचे  कि  जो  गज़ट  धारा
 4  के  जून  9663  पहले  हुए  उनके  प्रन्तर्गत
 किसानो  को  जमीनों  की  पुरानी  कीमत  क्यों
 नन  मिले  ?  जब  कि  6  जून  को  रुपया  57
 प्रतिशत  नीचे  गिरा  दिया  गया  और  भारत  के
 झ्रन्दर  भी  हर  चीज़  को  और  ज़मीन  को  भी
 कीमत  बहुत  भ्र धिक  बढ़  गई  ।

 मंत्री  महोदय  ने  एक  संशोधन  6  परसेंट

 सूद  दिलाने  का  पेश  किया  है।  इससे  साफ
 जाहिर  है  कि  सरकार  भी  यह  मानती  है  कि
 बार  बार  धारा  6  का  गज़ट  करके  कई
 यूर्को  में  किसान  की  भूमि  लेने  से  उसको
 विशेष  झ्ाथिक  हानि  होती  चली  जाएगी  i
 6  प्रतिशत  सूद  लैंड  एक्वीजिशन  एक्ट
 की  धारा  34  में  कब्जा  लेने  की  तारीख  से
 झनिवायें  रूप  से  सरकार  को  देना  ही  पड़ता
 है।  यह  न्यायसंगत  भी  है।  परन्तु  जिस

 भूमि  का  सरकार  ने  राज  से  दस  वर्ष  पहले
 धारा  4  का  गज़ट  किया  शोर  अब  तक  छोड़
 रखा  और  कत  तक  धारा  6  का  गज़ट  करके
 कब्जा  नहीं  लिया,  परन्तु  राज  घारा  6  का
 गज़ट  करके  कब्जा  लेती  है,  तो  किस  प्रकार
 सात  वर्ष  का  सूद  सरकार  दे  सकेगी

 48.28  hrs,
 (Saar  P  K.  7580  in  the  Chair}

 में  सरकार  के  सामने  गाजियाबाद  की
 मिसाल  भी  रखता  चाहती  हूं  ।  जुलाई,

 ete,  Bill  3278

 960  में  35,000  एकड़  भूमि  का  थारा
 4  का  गज़ट  दिल्ली  की  नकल  करके  किया  गया
 असली  मंशा  सरकार  की  यह  थी  कि  ज़मीन
 का  बढ़ता  हुआ  झोर  मुनाफे  वाला  व्यापार
 झपने  हाथ  में  ले  मे  इम्पूवमेट  ट्रस्ट
 भी  बन  गया।  परन्तु  पिछले  साढ़े  छः  वर्षों
 में  धारा  ७  के  गजट  को  चार  बार  करने
 के  बाद  भी  कुल  भूमि  पर  कब्जा  नहीं  किया
 गया  क्योंकि  सरकार  न  उचित  कीमत
 न  देना  चाहती  है,  भोर  न  सूद  ही।  गाजियाबाद
 में  लाखों  रुपये  यं  करके  किसानो  ने  रिट
 दायर  किए  और  सरकार  को  कोर्ट  फीस  भी
 दी  कौर  कोर्ट  से  यह  तय  करा  लिया  कि

 यह  बार  बार  के  धारा  6  के  गज़ट  नाजायज
 थे  ।  इससे  किसानो  को  यह  हक  हासिल
 हो  गया  कि  सरकार  धारा  4  का  नया  गज़ट
 करे  घ्रौर  उस  नए  गज़ट  की  तारीख  की
 मार्किट  वैल्यू  किसान  को  दें  ।  सरकार
 से  बड़ा  था,  किसान  सरकार  से  जीत  गया  1

 यून  पी०  में  हाई  कोर्ट  में  दौर  मध्य  प्रदेश
 में  सुप्रीम  कोर्ट  में।  परन्तु  सब  कोर्ट  टीम

 वसूल  कर  लेने  के  बाद  भी  सरकार  प्रपनी
 ताकत  के  बल  पर  कहती  है  कि  हम  ही  जीते

 हैं  प्रौढ़  वह  भी  भाडिनैन्स  इस  संसद  में  ला
 कर  |  बड़ी  इज्जत  करते  हैं  हम  सुप्रीम  कोर्ट  की
 जो  हमारे  फण्डामैन्टल  इट्स  की  संरक्षक  है।

 यहां  गाजियाबाद  का  एक  और  नक्शा
 मैं  मंत्री  महोदय  के  सामने  रखती  हूं  1
 गाजियाबाद  मेरठ  जिले  में  है।  मेरठ  जिले
 से  कांग्रेस  के  तीन  एम०  पी०  शौर  पंद्रह
 एम०  एल०  Yo  चुने  जाया  करते  थे  ।  परन्तु
 गाजियाबाद  की  लैंड  पालिसी  जैसे  कौर
 राज  के  एमेडमेट्स  बिल  जैसे  क्फ्नुचित
 कार्यों  क ेकारण  केवल  चार  काग्रेसी  एम०  एल
 एग  इस  बार  इस  जिले  से  चुने  गए  कौर  इन
 में  से  भी  तीन  जनकाग्रसी  बन  गए  ॥

 यह  वह  नीति  है  जोकि  बाप  के  एडमिनिस्ट्रेशन
 में  ह. थ  पी०  में  गाजियाबाद  के  किसानों  के

 साथ  खेली  है  ।  किसानों  ने  बहुत  एप्रोच  किया,
 बहुत  कोशिश  की  कि  शून्  the  गवर्नमेंट
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 [मति  गंगा  देवी]
 उनके  साथ  कम्प्रोमाइड  कर  ले  लेकिन
 सरकारी  भ्रमरों  के  सामने  हमारे  मंत्री  महोदय
 कुछ  नहीं  कर  सके  भरमार  कोई  सही  फैसला
 नहीं  दे  सके  t

 wa  मैं  केवल  यही  कहना  चाहती  हूं  कि
 यदि  किसानों  के  साथ  वहां  इंसाफ  नहीं  किया
 गया तो  उसकी  प्रक्रिया  देश  के  भविष्य  फे  लिए
 हितकर  नहीं  होगी  ।  अगर  इनके  साथ
 इंसाफ़  नहीं  हुआ  कौर  यही  नीति  सरकार  की

 रही  तो  हमारी  पार्टी  पता  नहीं  क्या  करेगी
 कौर  कहां  जाएगी  i

 Mr.  Chairman:  Shri  Sarjoo  Pandey.

 Shri  Senavane  (Pandharpur):  On  a
 point  of  order.

 Mr.  Chairman:  You  should  quote  the
 rules.

 Shri  Sonavane:  Direction  No,  :5A—~
 I  am  ready  with  it.  I  would  draw
 your  attention  to  rule  ISA  (a)  which
 reads  as  follows:  Un'ess  a  Member
 rises  in  his  seat  and  catches  the  Spea-
 ker’s  eye,  he  shall  not  be  called  upon
 by  the  Speaker  to  speak...

 Mr.  Chairman:  He  has  already
 eaught  my  eye.  Will  you  please  re-
 sume  your  seat?

 ghri  Sonavane:  Did  he  rise  in  his
 seat?

 Mr,  Chairman:  This  is  an  aspersion
 on  the  Chair.  Wi)  he  please  sit  down?

 Shri  Sonavane:  I  am  not  casting  any
 aspersion.  But  the  fact  is  that  he  did
 not  stand  up  in  his  seat.

 Mr,  Chahyman:  Order,  order,  I  have
 ¢alled  Shri  Sarjoo  Pandey.

 wt  सरल  पाण्डेय  :  सभापति  महोदय,
 सदन केसामने के  सामने  जो  बिल  है,  लगभग  सभी

 दलों  के  माननीय  सदस्यों  मे  उसका
 विरोध  किया  हैं  |  अलग  अलग
 देशों  फे  माननीय  सदस्यों  ने  यह  बताया

 है  कि  किस  तरह  से,  इस  कामत  के  हारा  हजारों

 ete,  Bit  3280

 are  लाखों  लोगों  की  जमीन  छीनी गद  है!
 कल  एक  मानूनीय  सदस्य  मे  यह  भी  बताया
 कि  इस  कानून  में  कहाँ  नौ  इस  बास  को  स्पष्ट

 नहीं  किया  गया  है  कि  “पब्लिक  परपतजिध”
 का  क्या  मतलब  है।  सरकार जिस  जमीन  को
 लेना  चाहती  है,  उसकों  छीन  लेती  है,
 हजारों  भारतीयों  को  बेदखल  करती

 है  कौर  अच्छी  अच्छी  लेती  लायक
 जमीनों  को ले  कर  उन  पर  मिल  चढ़े  करती
 है

 यह  बिल  सिर्फ़  इसलिये  सदन  में  लाया
 गया  है  कि  सरकार  के  ग ेर-कानूनी  कामों  को

 कितनी  रूप  दिया  जाये  ।  इस  देश  के  सब  से

 बड़े  न्यायालय  ने  बहू  फैसला  दिया  है  कि

 सरकार  ने  जितनी  भी  जमीनें  स्क्वायर  की  है,
 के  संवैधानिक  तरीके  से  एक्वायर  की  गई

 हैं।  सरकार  की  इस  कार्यवाही  को  संवैधानिक
 रूप  देने  के  लिये  ही  मंत्री  महोदय  ने  यह  विधेयक
 सदन  के  सामने  रखा  है।

 इस  बहस के  दौरान  एक  कांग्रेसी  सदस्य

 बड़े  जोरों  से  किसान  के  बेटों  की  दुहाई दे  रहे  थे।

 एक  झड़प  कांग्रेसी  सदस्य  बता  रहे  थे  कि

 चुनावों  में  कांग्रेस  के  उम्मीदवारों  की  हार  के

 कारण  इसी  तरह  के  नियम  हैं।  मैं  झपने  उन

 मिलों  से  कहना  चाहूंगा  कि  उन  लोगों  को
 अपनी  कथनी  कौर  करनी  में  भेद  नहों  करना

 चाहिये।  जिन  कांग्रेसी  सदस्यों  ने  इस  बिल
 का  विरोध  किया  है  ,  झगर  थे  वास्तव  मे  चाहते

 हैं  कि  यह  पास  न  हो,  तो  इस  के  खिलाफ  मठ
 देना  उनका  नैतिक  कर्तव्य  हो  जाता  है  t

 wat  महोदय  इस  बिल  को  यहा  साए

 हैं,  लेकिन  उनको  पता  नहीं  है  कि  इस  के

 इन्दर  क्या है।  उनके  अधिकारियों  ने,  जिस
 को  यहा  के  लोगो ंकी  समसस््यापझ्रों  से  कोई
 मतलब  नहीं  है,  हिन्दुस्तान के  लोगों  को

 सबाह  शौर  बरबाद  करता  जिनका  पेशा

 है,  जो  कुछ  तैयार  किया है,  मंत्री  महोदय  ने

 उसी  को  यहां  पर  पेश  कर  दिया  है।  मैं  os

 हे  बढूंगा कि कक  we  deh  ven  से
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 निकलें ,  वर्ना  बह  इस  देश को  चाट  आयेगी ।
 व्यू  दोक  मंत्रियों  को  जो  कुछ  सिलाती है---
 मुझे  कहना तो  नहीं  चाहिये, लेकिन  उनको

 झक्ल ही ही  बहुत  कम  मिली है--, है--,  दफ़्तर  उन
 को  जो  कुछ  उल्टा  सीधा  देता  है,  मंत्री  लोग
 उसको  सदन  मैं  पेश  कर  देते हैं  कौर  मनु शासन के
 शाम  पर  अपने  सदस्यों  से  पास  करा  लेते  हैं।

 जब  सरकार  ने  बना रस  में  डीजल  लोको-
 मोटिव  का  कारखाना  बनाने  के  लिये  जमीन
 एक्वायर  करने  की  कार्यवाही  की,  तो  हम  लोगों
 ने,  और  कांग्रेस  के  लोगों  ने  भी,  उसका  विरोध
 किया।  उस  समय  सरकार  ने  यह  प्राश्वासन
 दिया  कि  जिन  लोगों  की  ज़मीन  ली  जायेगी,
 उनको  सर्विस  में  फर्स्ट  प्रेफरेंस  दिया  जायेगा  |
 लेकिन  राज  स्थिति  यह  है  कि  वहां  पर  जेनेवा
 मैनेजर  सुविधा  बैठा  हुआ  है,  जो  सारे  हिन्दुस्तान
 से  लोगों  को  बुला  बुला कर  काम पर  रखता
 हैं,  लेकिन  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  लोगों  को  जगह
 नहीं  देता  है  i

 सब  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  इस  कानून
 के  द्वारा  भा साम,  बंगाल,  बिहार,  दिल्ली,
 उत्तर  प्रदेश  शादी  सब  प्रदेशों  में  तीन  तीन
 शौर  लचार  चार  प्रति  गज  का

 मुहावरा  देकर  जमीन  एक्वायर  की  जाती  है  |
 कौर  वही  जमीन  300-400  रु0  प्रति  गज़

 के  हिसाब से  बेचो  जाता है  ,  दिल्ली  जैसी
 जगहों  में  सरकार  की  नाक  के  नीचे  हज़ारों
 रुपये  गज़  के  हिसाब  से  जमीन  बेची  जाती  है
 इसके  बावजूद  सरकार  ने  सदन  में  यह  बिल
 रखा  है  कि  उसको  पावर दी  जाये,  जिससे
 किसानों  के  पील  करने  के  प्राधिकार  को  भी

 शरम  कर  दिया  जा  सके  कौर  वह  किसानों की
 जमीन  लेकर लूट  मचा  सके।  कांग्रेस  पार्टी
 को  हब  तो  कुछ  सबक  सीखता  चाहिये।  इस
 प्रकार  के  कानूनों  प्रौढ़  कार्यवाहियों  ने  ही
 उसको  देश  के  बहुत  से  भागों  में  शासन  से

 हटा  दिया  है।  अगर  यही  द्वालत  कायम  रही
 कौर  उसने प्र पने  सदस्यों  की  राय  का  झप मात
 लिब्रा दो तो  भाटिया  शौर  पर  देश की  स्थिति

 etc,  Butt  3282

 बिगड़ेगी  सौर  कई  कार  की  मुसीबतों  का
 सामना  करना  पड़ेगा  |

 मुझे  यह  मालूम है  कि  जिन  लोगों की  जमीन
 ली  गई  है,  यही  नहीं  कि  पांच  पांच,  दस  दस
 बरस  के  याद  भी  उत  को  मुआवज़ा  नहीं
 दिया  गया  है,  बल्कि  भ्रम  भी  उस  से  सैन्य

 रेवेन्यू  कलेक्ट  किया  जाता  है  |  यह  सरकार
 हम  से  कहती  है  कि  झगर  इस  बिल  को  पास
 नहीं  किया  जायगा,  तो  सब  प्रोजेक्टस  की
 जमीन  की  एक्वीजिशन  इल् लीगल  हो  जायेगी  ।
 यह  किस  की  ज़िम्मेदारी  है  ?  गर  सरकार
 मे  कोई  ऐसा  कानून  बनाया,  जिस  में  लीगल

 फला  था,  कानूनी  प्रवचनों  थीं,  जिन  के  कारण
 अदालतों  ने  किसानों  को  प्रोटेक्ट  किया,
 उन  को  बचाया,  तो  यह  ज़िम्मेदारी  सरकार
 की  है  कौर  उस  को  सजा  मिलनी  चाहिये,
 क्योंकि  यह  इतने  महत्वपूर्ण  कानूनों  को
 जल्दी  में  इस  सदन  में  पास  करा  लेती  है  1

 जैसी  कि  हम  सब  ने,  शौर  कांग्रेस  के
 सदस्यों  ने  भी,  मांग  की  है,  सरकार  इस  बिल
 को  सिलेक्ट  कमेटी  के  पास  भेज  दे,  ताकि  इस
 की  पूरी  तरह  से  छान  बीन  की  का  सके  धौर
 यह  व्यवस्था  की  जा  सके  कि  हस  का  दुरुपयोग
 न  हो  सके  t  सरकार  के  अधिकारी  एक् विजी-
 न  का  नोटिस  इम  तरीके  से  देते  हैं  कि  जिन
 लोगों  की  जमीन  एक्वायर  की  जाती  है,  उन
 को  इस  का  पता  तक  नहीं  चलता  है  ।  सर-
 कारी  अधिकारी  सम्बद्ध  किसानों  की  भ्रम-

 मौजूदगी  कौर  गैर-हाजिरी  में  दूसरे  आदमियों
 से  दस्तखत  बनवा  लेते  हैं  शौर  प्रगट  करते  हैँ
 कि  नोटिस  की  तामील  हो  गई,  जिस  के  परि-
 जाम  स्वरूप  किसानों  को  अपने  हितों  की  रक्षा
 करने  का  मौका  नहीं  मिलता  है  |  इस  प्रकार
 उन  झहश्िकारियों  ने  एक्वीजिशन  के  सारे
 मामले  को  अष्टाथार  का  प्रणाली  बनाया

 हुभा है ।

 में  मंत्री  महोदय  से  कहना  चाहता  हूं
 कि  वह  इस  बिल  को  वापस  मेमें,  क्योंकि
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 ादिनेंम  उन  के  पास  है  कौर  उस  के  कारण

 यह  कोई  जरूरी  नहीं  है  कि  इत  बिल  को
 फौरन  पास  किया  जाय  ।  बल्कि  सब  से  पहले
 एक  ऐसा  कानून  बताया  जाना  चाहिये,  जिस
 में  बहुत  विस्तार  के  साध  किसानों  के  सारे
 अधिकारों  की  सुरक्षा  की  गई  हो  |  जिन  लोगों
 की  जमीनें  ली  जाता  है,  उन  को  काफी  मौका
 दिया  जाय  कि  वे  प्र पने  हितों  को  रक्षा  कर
 सकें  ।  आज  स्थिति  यह  है  कि  चुपके  चुपके
 जमीन  एक्वायर  कर  ली  जाती  है  और  उस
 के  मालिकों  को  बहुत  कम  मुआवजा  दिया
 जाता  है  और  वह  मुआवजा  भो  घूयखोरो  में
 चला  जाता  है|  एक  बांप्रेसी  सदस्य  ने  अभी

 कहा  कि  सब  घूसखोरी  होती  है,  लेगा
 से  ले  कर  बड़े  बड़े  अधिकारी  चूत  खाते  हैं
 शौर  किसानो  को  उजाड़ा  ।  है।  मैं  उन  कांग्रेसी
 सदस्य  महोदय  से  कहूंगा  कि  इस  सारा  खुला-
 बात  की  जड़  है  कांग्रेस  का  राज्य,  क्योंकि
 कांग्रेस  के  लोगों  का  जनता  से  सम्पर्क  टूट
 गया  है  वे  जनता  में  नहीं  जाते  हैं।  वे  निर्भर
 करते  हैं  सिर्फ  अपने  दफ्तरों  के  पलकों  कौर

 बाबुओं  पर,  जो  उन  को  घेरे  रहते  हैं
 wear  में  मैं  फिर  कहना  चाहता  हूं  कि

 सरकार  इस  जिल  को  वायस  खेले  |  मैं
 इस  सदन  के  सदस्यों,  और  खास  तौर  से  कांग्रेसी
 सदस्यों  से  यह  कहना  चाहता  हू  fe  वे  कुछ
 करें,  वर्ना  यह  सरकार  इस  बिल  के  पास  होने
 के  बाद  हज़ारों  आदमियों  को  उजाड़ेगी  और
 इस  के  नौकर  मुल्क  को  लूट  लूट  कर  खायेंगे।
 ये  लोग  चुनावो  में  वोट  खरीदते  है,  हर  तरह
 की  क्रियायें  करते  हैं,  लाखो  रुपये  खर्च  करते
 हैं,  लेकिन  फिर  भी  हार  जाते  है  ।  स्त्री  महोदय
 इस  बिल  को  सिलेक्ट  कमेटी  में  भेजे  शौर
 तमाम  लोगों  को  राय  लेने  के  बाद  एक
 ऐसा  काम्प्रीहेसिब  बिल  लाये,  जिस  से  किसानों
 की  रक्षा  हो  सके  और  वें  पूजो पति  शौर  बड़ें
 लोग,  जो  जमीन  ले  कर  उस  को  खालो  रखे

 हुए  हैं,  नाजायज  फायदा  न  उठा  सकें  -  इन
 बाब् दों  के  साथ  मैं  इस  बिल  का  विरोध  करता

 ete.  झ  3284

 कीमतों  तक््मोथाई  (मादक  )  :  सभापति

 महोदय  मैं  इस  बिल  का  विरोध  करना  चाहती
 हूँ  t

 ay  ger  ह ८: द  कथा:  बोट  भी  इस
 के  विरोध  में  ही  देना  ।

 श्रीमती  लक्ष्यों  ई  :  मुझे  इस  बात  की

 बहुत  खुशी  है  कि  सब  माननीय  सदस्य  इस
 बिल  के  बारे  में  एक-मत  हैं  भोर  सब  ने  एक
 हो  राय  प्रकट  की  है  |  मैं  इस  के  लिये  सब
 को  धन्यवाद  देना  चाहती  हूं  ।  हमारे  मिनिस्टर
 साहब  किसान  के  बच्चे  हैं।  इम  लिये  उन  को
 प्रच्छो  तरह  से  मालूम  है  कि  किसानों  की  क्या
 समस्यायें  हैं  कौर  उन  को  हल  करने  के  लिये
 क्या  करना  हैं  t

 हमारे  घरों  में  मर्द  लोग  कमाते  हैं
 शौर  औरतें  अपनी  हुशियारी  से  चर  को
 सम्भालते  है  |  हमारे  जो  हुशियार  शौर

 तजुर्बेकार  अाफिसर  हैं  जो  बहुत  एजूकेटिड
 है  जो  देश-विदेश  में  जाते  है  अर  एक्सपर्ट
 बनते  है  उन  में  से  कितने  किसानों  के  बच्चे

 हैं  यह  मुझे  मालूम  नहीं  है---  उन  से  मैं  यह
 कहना  चाहती  हूं  कि  कानून  तो  हम  लोग  बनाते
 हैं  लेकिन  उन  की  एक्जीक्यूशन  वे  लोग  करते

 हैं  ।  इस  लिये  उन  को  अपना  काम  इस  ढंग
 से  करना  चाहिये  कि  हमारी  साधारण  जनता
 शौर  हमारे  किसानों  को  कठिनाई  न  हो  ।
 आज  हम  देखते  हैं  कि  विमान  की  बात  सुनने
 बाला  कोई  नहीं  है  ।  किसान  बोलते  बोलते
 थक  गया  हैं  लेकिन  उस  की  सुनवाई  नहीं  होती
 हैं  7  कभी  कल  दिल्ली  के  पांच  छः  सौ  लोग

 डेपुटेशन  में  आये  थे  लेकिन  कोई  उन  की  बात

 नहीं  सुनता  है  ।

 पुराने  जमाने  में  जो  गांव  बसते  थे  मैं
 अपने  प्लान  के  एक्सपर्ट  से  कहना  चाहती
 हूं  कि उस  समय  गांव  की  सरहद  का  ध्यान
 रखते  थे  कि  इतनी  ज़मीन  हों  तो  इस  में
 इतने  लोग  बस  सकते  है,  उस  में  हर  चीज  का
 कपल  रखते  थे  कि  इतनी  जमीन  पशतूनों  के
 ष्ब्रने  के  लिए  चाहिये  t  eat:  दूसरे  क  मो  के
 लिए  चाहिए।  बह  चांद  की  एक  सरहद  बनाकर
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 रखते  ने  ।  लेकि  राज  हमारे  प्लान  के

 श्यसपटेस  क्या  करते  हैं  ?  यहां  दिल्ली से  लेकर
 आगरा  तक  चले  जाइए,  कहीं  चले  जाइये,
 जहां  देखिए  कहीं  कोई  प्लान  नहीं  ।  मांगों  में

 पशु भो  के  चरने  के  लिये  जगह  नहीं,  कोई
 रास्ता  नहीं,  बीच  में  कोई  जगह  नही  शहरों
 में  देखिये  ।  इंग्लैंड  में  मकान  ऊपर  को  बनते

 हैं  और  यहां  चौड़ाई  में  बनते  हैं।  फिर एक  एक
 बंगले  में  देखिए  पांच  पांच  हजार,  दस  दस  हजार
 गज़,  एक  एक  एकड़  दो  दो  एकड़  जमीन  लेकर
 घेर  लेते  हैं  प्रौढ़  वह  ज़मीन  बेकार  पडी  रहती
 =

 हमारे  यहां  इंडिपेंडेंस  आई,  इसके  लिये

 हमें  खुशी  है।  मगर  जमीन  का  नाश  करके
 छोड़  दिया  जाय  ।  सब  बिगाड़  दिये  जमीनों
 को  ।  हम  ने  इस  देश  में  रहने  वाले  85  प्रति-
 शत  किसानों  को  नाराज़  कर  दिया  कौर  भाज
 इसका  फल  भी  मिल  गया  सबको  1  किसान
 नाराज़  हो  गया  ।  इस  से  पहले  बिजनेस  वाले
 नाराज  ,  सब  लोग  नाराज,  लेकिन  किसान
 नाराज़  नही  होता  था  |  लेकिन  किसान  नाराज
 इस  वास्ते  हो  गया  इस  बार  कि  यह  भजपा-
 जीवन  वाले  जा  कर  उन  को  सिखा  शाये
 कौर  सारा  मामला  खराब  हो  गया  i  तो
 यह  तमाम  बात  देखनी  चाहिये  ।  यहा  से

 हैदराबाद  को  हम  निकलते  है  तो  दिल्ली  से
 आगरा  तक  बड़े  बडे  प्लाट  पड़े  हैं  ।  बडी

 सुन्दर  सुन्दर  जगह  है।भौर  वह  फट  इल
 इतनी  है  कि  कुछ  कहा  नहीं  जा  सकता  |  इतना
 इतनी  जमीने  लेकर  बेकार  डाले  पड़े  है  t
 कोई  इनकी  परवा  करने  वाला  नहीं  है।
 किसान  भी  दुखी  हो  गया  है,  वह  देखता  है
 कि  कोई  सुनने  वाला  नही  है  |  वह  भी  सम-
 पता  है।  कि  समीन  कोई  भी  ले  लेगा  ।  आज
 हर  एक  जमीन  डी  नेपमेंट  में  भा  रही  है।.
 नहीं,  साहब,  में  नही,  मुझे  ज्यादा  समय  दिया
 जाय,  मैं  तो  एक  बार  भी  नहीं  बोली  हूं  इस
 सेशन  में  1

 मैं  आफिसर्स  से  अपील  करना  चाहती
 हूँ,  ऐग्रीकल्चरल  डिपार्टमेंट  कालों  से  फूड  बालों
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 से  बह  इस  तरफ  ध्यान  दें  ।  बाप  देखें  बिल्ली
 में  i959  में  करी  ब  35  हजार  एकड़  जमीन
 धारा  4  के  अन्दर  नोटिफाई  करके  छोड़  दी
 गई  ।  यहां  के  किसानो  को  उजाड़  दिया  गया  1
 शाप  कार  करते  हैं  छोटे  छटे  झा फि सस
 जाकर  उन  को  उठा  देते  हैं,  फेक  देते  हैं।  राज
 उस  में  से  50  प्रतिशत  जमीन  ली  और  सब
 बेकार  पडी  है।  और  उन  को  पैसा  क्या  देते
 हैं।  मैं  बताती  gi  एक  एक  नम्बर  का
 एवार्ड  मेरे  पास  है  ।  एवार्ड  नम्बर  1666,
 उस  के  एवार्ड  की  भेंट  है  958  और  पैसा  दिया
 हैं  670  रुपये  पर  बीघा  ।  मतलब  क्या  होता
 है  20  पैसे,  12 पैसे  पर  यार्ड  से  भी  कम  1
 कौर  एक  बात  और  मैं  कहना  चाहती  हूं  ।
 जमीन  बाप  लेते  हैं  तो  उस  में  कुंभा  होता
 है,  उसमें  पशुओं  से  बाधने  को  जगह  होती  है,
 उसमें  उस  की  झोपड़ी  होती  है,  इन  सब  का
 कोई  हिसाब  नहीं  रखते  ।  एक  बोला  जोन
 दिल्ली  की  छाप  खरादते  हैं  670  रुपये  में
 दस  पैसे  गज़  भी  नहीं  पड़ती  ।  दस  पैसे  में  तो
 राज  एक  कागज  का  छोटा  टुकडा  भी  नहीं
 मिलता,  कोई  चीज़  नहीं  मिलती  ।  इतनी
 सी  मिट्टी  भी  दस  पैसे  में  नहीं  मिलती  कौर
 बाप  दस  पैसे  गज़  में  उस  को  जमीन  लेते  हैं  ।
 यह  क्या  तमाशा  है?  यह  बसे  होता  है?  इस
 में  कोई  सोचने  वाला  नही  है  क्या  ?  श्राप  राज
 जो  जमीन  अपने  पास  लेकर  रख  लेते  हैं
 उस  में  कोई  काम  नही  करते  |  20  हजार  एकड़
 जमीन  पडी  है  हुई  है  1  मगर  पांच  पांच  मन
 भी  फी  एकड़  चंदा  होता  तो  कितनी  पैदावार
 होती?  लेकिन  नहीं,  वह  सारी  जमीन  लेकर

 बेकार  करके  डाल  दिया  |  राज  दो  रुपये
 सेर  टमाटर  बिक  रहा  है  |  क्या  वह  उस  में  नहीं
 उगाया  जा  सकता  था  ?  कितनी  जमीन  बेकार
 पड़ी  है  ?

 फिर  देखिये,  .958  में  तो  670  रुपया
 पर  बीच  दिया  और  भी,  16.3.867  को
 आप  700  रुपया  बीच  दे  रहे  हैं।  यानी  30
 चपटे  ज्यादा  कर  दिया  ।  58  में ओ  दिया
 है  उसके  9  साल  बाद  जाज  67 में  30  दिया
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 ज्यादा  करके  700  रुपया  पर  वीणा  कर  दिया  |
 कौन  सुनता  है  उनको  बात  ?  वह  खुदकशी
 कर  के  मर  जाय,  कोई  उन  की  सुनने  वाला

 नहीं  है  1  इस  लिये  आप  लोगों  से  ज्यादा
 उन  को  मैं  अपील  करती  हूं  कि  तमाम  जांच
 का  कागज  बाप  के  पास  तैयार  है,  भाप  इस
 को  देखिये  ।  प्राखिर  क्या  मतलब  है  ?  किसान
 के  देश  में  किसान  को  कोई  पूछता  ही  नहीं  ।
 कौन  आखिर  यहां  पर  टिकेगा  ?  कौन  राज्य
 करेगा  ?

 मैं  एक  बात  शौर  कहना  चाहती  हूं  ।
 मिनिस्टर  जब  तक  नहीं  बनते  तब  तक  लोग

 बहुत  होशियार  होते  हैं,  बहुत  सवाल  करते

 है,  बहुत  बात  करते  हैं,  लेकिन  जब  मिनिस्टर
 बन  जाते  हैं  तो  बनने  के  बाद  ऐसे  उस  में  जकड़
 जाते हैं  कि  सब  भूल  जाते  हैं।।  कोई  मिनिस्टर
 फिर  मुंह  नहीं  खोलता  ।  मैं  पूछना  चाहती  हूं
 झाफिससं  बैठे  हैं,  आफिसर्स  समझते  हैं  कि  मि-
 निस्टसें  के  खिलाफ  नही  करेंगे  ।  मुझे  मालूस
 है।  मैं  भी  ऐडमिनिस्ट्रेशन में चार  साल  रही
 हूं,  मैं  जानती  हूं  वहां  क्या  हालत  होती  हैं  ?
 मिनिस्टर  मुंह  नहीं  खोलता  है,  भा फि सस

 मुंह  नहीं  खोलते  हैं  मुझे  खुशी  है,  मैं  तो
 नाराज  नहीं  हूं  श्राप  लोगों  से  ।  मैं  भ्रापकी  बहन
 बनती  हूं,  भाप  की  मां  बनती  हूं  ।  सगर  मैं

 दुनिया  की  हिस्ट्री  पढ़ती  हूं,  जमेना  की  हिस्ट्री
 पढ़ती  हूं  कौर  दूसरे  देशों  की  हिस्ट्री  पढ़ती
 हुं  तो  मैं  देखती  हूं  कि  भ्राफिसर्स  ने  ही  उन
 देशों  को  बनाया  1  हमारे  ही  बच्चे  उस  में

 हैं  ।  मेरे  भाई  हैं,  मेरे  बच्चे  हैं  मेरी  कम्प्नेंट
 ऐडमिनिस्ट्रेशन  पर  है  आखिर  हम  एक
 साल  या  दो  साल  के  लिये  भाये  हैं  लेकिन  भाष

 हो  परमानेंट  रहने  वाले  हैं।  ाप को तो समझ तो  समझ
 कर  सब  काम  करने  चाहिये  |

 Wir.  Chairman:  Please  conclude  now.

 श्रीमती  सीरियाई ।  :  दस  सास  के  इन्दर
 देद्ीकल्यर  पर  कितना  रुपया  भाप  ने  खर्च
 किया  ?  यहां  क्या  होता  है  ?  हम  मेयर
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 बन  कर  जाते  हैं  शौर  करोड़ों  रुपया  ह ।
 करते हैं  ।  पार्लियामेंट में  बैठते  हैं,  एक  एक
 मिनट  का  कई  कई  हजार  रुपया  खर्च  आता

 है  |  क्या  मतलब है  ?  भाप  को  देखता  चाहिये,
 करोड़ों  रुपया  1 , 2  करके  यहां  ऐग्रीकल्चरल
 पर  कितना  रुपया  हम  देते  हैं  ?  मुझे  मालूम
 है।  मैं  ऐग्रीकल्चरल हूं  ।  25  एकड़ में  मैं
 50  बच्चों  को  खिलाती हूं  t  मैं  ग्रसित  करती

 हूं  भ्ाफिसरस से  कि  जल्दी  से  जन् दी उनको उन  को
 सुधर  जाना  चाहिये  नही  तो  दिखेगा  कि  हम
 तो  डूब  जायेंगे,  हमारे  साथ  श्राप  भी  डूब
 जायेंगे  ।  भा फि सस  में  हमारे  बेटे  भी  हैं,  भाई
 भी  हैं।  मैं  उन  से  कहना  चाहती  हूं  सही  मश-
 बिरा  होना  चाहिये  कौर  सही  काम  करना

 चाहिये  |  फिजूलखर्ची  बन्द  कर  देनी  चाहिये
 कौर  एग्रीकल्चर  के  ऊपर  ध्यान  देना  चाहिये  a
 कितने  लोग  दाज  रो  रहे  हैं,  उन  को  पैसा  नहीं
 देते  ?  भर  एक  छोटी  बात  कहना  चाहती
 हूं  जब  कोई  जमीन  लेना  चाहता  है  तो  उस
 की  सहायता  देनी  चाहिये  wees

 Mr.  Chairman:  Please  conclude.
 Time  is  over.

 Shri  Nanja  Gowder  (Niigiris):  Mr.
 Chairman,  Sir,  the  Government  thinks
 it  difficult  to  make  the  plan  of  the
 project  complete  at  a  time  particularly
 where  the  project  is  large  and,  there-
 fore,  thinks  it  necessary  that  it  should
 have  the  power  to  make  a  number  of
 declarations  under  section  6.  The
 Supreme  Cout  judgment,  the  relevant
 portion  of  which  has  been  cited  by
 one  hon.  Member  earlier,  I  wou'd  like
 to  read  once  again  for  the  benefit  of
 the  House.  In  Civil  Appeal  No.  70१8
 of  963  the  hon.  Justice  has  clearly
 stated:

 “I  cannot  imagine  a  government
 which  has  vast  resources  not
 being  able  to  make  a  complete
 plan  of  its  project  at  2  time”.

 He  further  states:
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 “Indeed,  I  think  when  4  plan  is
 prepared  it  is  a  complete  plan.  I
 should  suppose  that  before  the
 Government  starts  acquisition
 proceedings  by  the  issue  of  a  noti-
 fication  under  section  4,  it  has  to
 make  itg  plan,  for  otherwise  it
 cannot  state  in  the  notification,  as
 it  has  to  do,  that  the  land  is  likely
 to  be  needed.

 Even  if  it  had  not  been  complet-
 ed  its  plan,  it  would  have  enough
 time  before  the  making  of  a  de-
 claration  under  section  6  to  do  so.
 I  think,  therefore,  that  the  diff-
 culty  of  the  Government  even  if
 there  is  one,  does  not  lead  to  the
 conclusion,  that  the  act  contem-
 pilates  the  making  of  qa  number  of
 declarations  under  section  6.”

 In  my  opinion,  the  Government
 wants  to  defend  the  inordinate  delay
 in  the  administration.  Secondly,  the
 main  aim  of  the  Bill,  in  my  view,  is
 to  facilitate  the  Government  to  avoid
 the  increased  payment  of  compensa-
 tion  fo-  the  Owner  or  owners  of  the
 lani  after  the  lapse  of  a  considerab‘’e
 time  which  is  unavoidable  under  the
 present  circumstances.  Such  thinking
 on  the  part  of  the  Government  is  de-
 priving  the  rightful  claim  of  the
 owner  or  owners,  and  so  not  justifi-
 able.

 In  case  the  price  falls,  which  is
 also  a  possibility,  it  is  clearly  stated
 in  the  Supreme  Court  judgement,
 above  cited,  that  as  it  is  open  to  the
 apvropriate  Government  to  issue  ano-
 ther  notification  under  section  4  with
 respect  to  the  same  loca‘ity,  after  one
 such  notification  is  exhausted  by  the
 issue  of  q  notification  under  section  6,
 ही3  may  proceed  to  do  so  where  it  feels
 that  vrices  have  fallen  and  more  land
 in  that  locality  is  nee‘ied  and  this  takes
 advantage  of  the  fa'l  in  the  prices  in
 the  matter  of  acquisition.  So  it  is
 clea-  that  there  is  likely  to  be  pre-
 judice  to  the  awner  of  the  lari  whi'e
 there  will  be  no  prejudice  to  the  Gov-
 ernment.  if  it  is  rejected,  for  it  can
 a'wavs  feure  a  fresh  notification  under
 se-tion  4(i)  after  the  previous  one  is
 exhausted  in  case  prices  bave  fallen.
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 I  am,  therefore,  of  the  opinion  that

 the  Bill  is  more  intended  to  deprive
 the  public  of  their  legitimate  demand
 for  a  proper  compensation  than  merely
 to  legalise  what  has  already  deen
 done.  The  Government  in  their  deal-
 ings  with  the  public  should  show
 exemplary  honesty  and  hence  it  does
 not  behove  Government  to  deprive
 the  landowners  of  the  enhanced  price
 of  land.  I,  therefore,  suggest  that  the
 Bill  be  circulated  for  eliciting  public
 opinion  or  be  referred  to  a  Select
 Committee.

 Mr.  Chairman:  The  hon.  Minister.

 Shrj  Himatsingka  (Godda):
 wanted  to  speak  on  this.

 Sir,  I

 Mr.  Chairman:  There  is  a  long  list
 of  speakers  and  the  time  is  limited.
 You  can  speak  during  the  clause-by-
 clause  consideration.

 Shri  Himatsingka:  How  can  I  speak
 on  the  clauses  when  I  could  not  speak
 during  the  general  discussion?

 Mr.  Chairman:  So  many  Members
 wanted  to  speak.  I  was  instructed  by
 the  Deputy-Speaker  that  the  Minister
 will  be  called  at  a  quarter  to  four.  It
 is  already  past  a  quarter  to  four.

 Shri  C.  K.  Bhattacharyya  (Rai-
 ganj):  The  point  is  this,  Up  ह ११14  now
 those  who  have  spoken  have  all  spoken
 against  the  Bill.  There  might  have
 been  speakers  who  would  have  sup-
 ported  the  Bi'l....  (Interruption).

 Mr.  Chairman:  Do  you  want  more
 time?

 Shri  Annasahib  Shinde:  Sir,  the  time
 is  so  limited.  The  hon.  Members  wha
 are  expressing  their  anxiety  to  speak
 may  be  allowed  at  the  subsequent
 stage  of  the  Bilt.

 Shri  V.  Krishnamoorthi  (Cuddlore):
 If  you  want  to  send  it  to  the  Select
 Committee,  we  can  avoid  further  dis-
 cussion.

 Shri  Annasahib  Shinde:  I  shall  be
 making  obse:vations  about  it.
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 Mr.  Chairman,  Sir,  ]  am  thankful

 to  the  House  and  to  the  large  number
 of  Members  who  have  participated  in
 this  debate.  The  large  number  of
 Members  have  voiced  their  criticisms
 against  the  Biil  nal  some  of  them  have
 expressed  very  strongly  their  feel-
 ings.  I  entirely  share  their  views  and
 their  feelings  and  as  a  farmer  |  know
 the  difficultics  of  th2  farmers.  I  may
 give  you  my  personal  expesience.  A
 piece  of  land  which  I  was  cultivating
 as  a  tenant  was  acquired  and  the

 iod  betwzen  the  acquisition  and
 the  payment  of  compensation  was
 more  than  I0  years.  So,  I  can  quite  see
 the  validity  of  the  criticisms  made  on
 the  floor  of  the  House.

 Shri  D.  ्.  Sharma
 Withdraw  the  Bill.

 Shri  Annasahib  Shinde:  Please  bear
 with  me.

 (Gurdaspur):

 I  quite  see  that  there  are  certain
 genuine  grievances  against  the  Bull.
 Some  of  the  Members  have  really
 highlighteq  the  need  to  examine  the
 entire  scheme  of  the  Act.  There  have
 been  various  shortcomings  in  the  Act
 itself.  As  is  well  known  to  the  House,
 the  original  Act  was  enacted  in  the
 yea-  7894  and  the  times  have  now
 complete'y  changed  though  there  have
 Deen  some  amendments  from  time  to
 time  and  the  Law  Commission  also
 looked  into  it  and  a  committee  of  ex-
 perts  was  also  set  un  by  the  Ministry
 Of  Food  and  Agriculture  to  look  into
 the  various  provisions  of  the  Act.

 Sir,  I  know,  many  times  the  agri-
 cultural  lands  are  acquired  for  non~
 arcicu'tural  purnoases.  Sometimes,
 after  acquisitior.  the  lands  aquired
 remain  unutilised  for  no  reason  and
 sometimes  there  are  complaints  about
 the  adequacy  of  compensation.  Even
 when  the  compenentinn  pro-redings  ate
 Roing  an,  considerab’e  delavs  take
 place.  There  are  hundreds  of  instances
 where  comnensation  was  not  paid  in
 time.  In  addition  to  that.  the-e  have
 been  adminictrative  delavs.  That  is
 whv  fT  बाफना,  that  there  ie  the  nowd
 to  examine  the  entire  scheme  of  the
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 Act  and,  as  7  have  assured  the  House
 while  making  preliminary  observations
 on  the  Bill  yesterday  evening,  we
 wish  to  appoint  a  Parliamentary  Com-
 mittee  to  go  into  the  entire  scheme  of
 the  Act.  Of  course,  it  is  a  Concurrent
 subject  and,  therefore,  the  represen-
 tatives  of  the  State  Governments  will
 have  to  be  associated  with  that  Parlia-
 mentary  Committee.  Moreover,  it
 being  a  legal  issue,  legal  experts  wil
 have  to  be  associated  with  it.  As  and
 when  the  Committee  submits  its  re-
 commendations  to  Parliament,  we
 shall  be  bringing  a  new  legistation
 before  the  House.  I  think,  that  should
 satisfy  the  hon.  Members  and  also  the
 persons  who  are  aggrieved,  that  is,
 the  farmers.

 As  far  as  the  present  legistation  is
 concerned,  I  think,  there  is  consider-
 able  misunderstandine  about  the  Bi}
 that  has  been  brought  before  the
 Rouse.  For  instance.  I  may  bring  to
 the  notice  of  the  House  one  of  the  proe
 visions  of  the  Bill.  One  of  the  hon.
 Members  from  Delhi  said  trut  there
 was  considerable  delay  between  the
 time  when  the  notification  under  sec-
 tion  4  is  issued  and  the  time  when  de-
 claration  under  section  6  is  made.  That
 is  a  valid  criticism.  Now,  in  ord°-r_  to
 overcome  that,  the  present  हग  pro-
 vides  that  from  the  time  not'fication
 is  issued  under  section  4  and  decla7a-
 tion  is  made  under  section  6  the  maxi.
 mum  time-limit  that  should  be  al‘ow-
 ed  will  be  three  years.  I  think  that
 is  an  improvement  on  the  present
 position  of  the  Act  and  as  far  ne  that
 provision  is  concerned,  I  do  not  know
 whv  the  hon.  members  shold  oonose
 thet.  That  is  a  very  healthy  provision
 and  that  will  go  a  ‘one  way  to  ‘ime
 Prove  the  present  working  of  the  Act.

 76  hrs.

 Some  hon.  members  have  suggested
 some  amendments  as  far  as  the  time
 factor  is  eoncerned:  «me  members
 have  suggested  that  it  show'd  he  three
 months  end  cama  have  sumen-tod  sig
 months,  like  that.  May  I  say  that  it  is
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 really  a  very  difficult  ang  8  complex
 matte:?  In  fact,  the  Law  Commiasion
 itself  has  looked  into  this  and  the  Law
 Commission  itself  has  suggested  this—
 not  that  I  am  implying  thereby  that
 the  House  should  accept  this;  I  am
 only  trying  to  bring  to  the  notice  of
 the  House  certain  comp  ications  in-
 volved  in  the  scheme  of  the  Act.  When
 the  Law  Commission  examined  the
 scheme  of  the  Act,  it  suggested  vari-
 ous  time  hmuats  for  various  procedures:
 for  instance,  for  survey  and  investi-
 gation  under  Section  4(2),  the  Law
 Commission  suggested  that  three  to
 807  months’  time  should  be  p-sovided;
 then,  for  filing  of  objections  under
 Section  5A,  one  month  from  prelimi-
 nary  notification  under  Section  4)
 should  be  provided;  then.  hearing  of
 objections  and  report  of  the  Collector
 to  Government,  12,  to  2  months
 should  be  provided;  order  to  the  Col-
 lector  to  prepare  a  plan,  l-I!2  months;
 preparation  of  plan,  two  months;  de-
 claration  under  Section  6  that  ‘and  is
 needed  for  a  public  purpose,  one
 month  from  preparation  of  plan;  tak-
 fing  possession  of  land  unde-  Section
 18,  after  the  award  is  made,  two
 months  which  may  be  extended  ६०
 four  months,  from  the  date  of  ds-
 elarrtion  under  Section  6  that  land  is
 needy  for  a  public  purpose:  notire,
 erniry  ant  offer  of  compensation  by
 the  Co'lector.  72  months  which  may
 be  extended  to  6  months,  in  all.  from
 rrtiminary  notification  under  Section
 42).

 If  you  take  into  consideration  the
 various  time  limits  prescribed  by  the
 Law  Commission  the  total  comes  to
 27  to  28  months  Of  course,  ३६  is  for  the
 comn‘etion  of  the  entire  proceedings
 urier  the  Land  Acquisition  Act.  The
 limite’  noint  that  I  was  submitting
 was  this.  The  provision  which  has
 been  made  in  the  present  Bil),  namely,
 that  the  time  limit  between  notification
 und>r  Section  4  and  dccla-ation  under
 Section  6  should  be  ‘imited  to  three
 yeirx  ic  a  very  helnful  provision  and
 that  will  perhens  reduce  g  number  of
 difficulties  which  come  in  the  way  of
 im  ementation  of  the  Act  I  wonld
 like  to  request  the  hon.  House  that,

 ३3889  (SAKA)  etc,  Bill  3294

 as  for  as  this  provision  is  concerned,
 there  should  he  no  objection  whatso-
 ever.  In  case  the  provision  is  accepted
 and  the  declaration  is  made  after  three
 years,  then  the  entire  proceedings
 would  be  and  void,  and  ig  tne
 Government  wants  to  proceed  again
 under  Section  4  to  acquire  the  land,
 then  the  entire  proceedings  will  have
 to  be  started  ab  initio.

 Simila:ly,  there  is  one  more  provi~
 sion  about  which  there  appears  to  be
 some  misunderstanding.  In  the  origi-
 nal  Act  itself,  there  are  certain  pro-
 visions  in  regard  to  interest.  For
 instance,  Sections  34  and  28  provides
 for  payment  of  interest  under  certain
 circumstances.  Now  we  have  gone  a
 htt’e  ahead.  Many  members  have
 criticised  that  there  has  been  delay
 in  making  declarition  und*r  Section
 6  and  also  in  making  payment  of  com-
 pensation.  The  present  Bill  provides
 that,  88  far  as  pending  cases  are  con-
 cerned,  if  the  delay  is  beyond  three
 years.

 An  hon.  Member:  Two  years.

 For Shri  Annasahib  Shinde:
 interest,  it  is  three  years.

 Jz  the  delay  is  beyond  three  years,
 the  owner  himself  will  be  ertitled  to
 have  interest  at  six  per  cent  on  the
 market  value,  i.e.,  the  market  value
 as  determined  with  reation  to  the
 date  on  which  notification  under  Sec-
 tion  4  is  issued.

 So,  Ido  not  know  why  hon  Members
 should  oppose  this  provision  also.

 The  real  difficulty  comes  in  where  the
 validation  part  of  the  Bill  is  concerned.
 There  are  obviously  certain  difficulties
 and  that  is  why  Government  have  come
 forwarg  with  this  legislation  As  the
 House’  is  aware,  an  Ovdinince  has
 already  been  issued,  and  if  we  do  not
 pass  this  Bill  now.  the  ordinince  wit
 lapse.  The  main  object  of  issuing  the
 ordinance  was  this.  There  sre  a  nnm-
 ber  of  cases  pending  in  the  various
 States  and  which  vitally  ecn-ern  a
 mumber  of  projects  such  as,  for  ins-
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 {Shri  Annasahib  Shinde]
 tance,  the  Bailai  project,  the  Bokaro
 project,  the  Deini  Development  Autho-
 rity  and  8  number  of  other  similar  de-
 partmental  projects.

 With  regard  to  cases  in  which  more
 than  one  declaration  under  section  6
 has  been  issued,  I  wou'd  like  to  explain
 the  various  implications  of  the  Supreme
 Court  judgment.  Take  the  case  of
 the  Shilai  steel  project.  It  is  true
 that  the  prelimiaary  notification  under
 section  4  was  followed  by  a  number  of
 declarations  under  section  6.  The  bulk
 cf  the  area  has  been  acquired  and  the
 steel  plant  is  already  in  operation.  A
 bustling  town  with  various  civic  ameni-
 ties  like  hospitals,  roads  etc.  a'ready
 exists,  but  according  ta  the  Supreme
 Court  judgment,  the  acauisition  of
 lands  ccvered  by  al!  such  declarations
 except  the  first  declaration  under  sec-
 ticn  6  are  invalid.  What  is  the  re-
 medy?  we  pull  down  the
 buildings  and  rastare  the  ‘and  ta  the
 srigical  owners?  Will  thit  be  in  the
 nation]  interest?  Obviously,  we  have
 to  vaiidate  what  had  been  done  jn  the
 past.  While  doing  so,  we  are  provid-
 ing  for  payment  of  interest  in  all  these
 cases  where  the  delay  in  the  issue  of
 the  ceclaration  was  more  than  three
 years.

 enould

 I  may  mention  ancther  example  in
 this  context.  The  Dethi  Administra-
 tion  issued  a  preliminary  notification
 in  respect  cf  certain  areas  in  South
 Dethi.  Several  ces'arations  under
 section  6  have  been  issued  according
 to  the  phased  programme  of  develon-
 ment.  Cn  some  of  these  Lands,  the
 All  Talia  Tnstitute  of  Medical  Sciences
 has  been  built.  If  all  the  declarations
 subsequent  to  the  first  declaration  un-
 der  section  €  are  invalidated,  then  the
 lands  on  which  the  hosnital  and  'abo-
 ratory  stand  will  have  to  be  restored
 to  the  original  orners.  There  lies
 the  genuine  hardship.

 In  all  these  cases,  the  original  owners
 have  already  260  naid  compensation
 according  to  law.  We  have  no  choice
 but  to  validate  such  deciarations.

 APRIL  6,  967  etc.  Bill  3296

 I  hope  hon.  Members  will  appreciate
 this  situation.

 Then,  there  has  Deen  some  criticism
 about  isnds  acquired  round  abvut
 Dethi.  I  de  not  mean  to  sugges.  tnat
 every  acquziticn  proceeding  is  Justi-
 fied  or  there  may  not  have  been  any
 wrong  action  taisen  here  and  there.
 But  the  information  which  is  with  me
 goes  to  show  thet  the  acquisition  pro-
 ceedings  which  are  contemplated  to  be
 taken  round  about  Delhi  are  absulutely
 in  the  interests  of  the  development  of
 Delhi  Mself.  May  I  pcint  out  to  you
 that  the  Master  Plan  for  Delhi  lays
 down  the  urbanisable  limits  of  Delhi
 up  to  the  year  19817  It  envisages  ur-
 banisation  of  a  total  area  of  1,10,487
 acres.  The  present  urbanisid  acea  is
 42,700  avres.  The  estimated  population
 of  thie  uskhenised  area  in  J98]  is  46
 lakns.  The  major  break-up  cf  _  this
 area  is  folicws.  I  am  me  tioning
 this  in  s  of  land  use.  I  am  speci-
 fieally  mentioning  these  figures  bzcause
 there  js  cons‘derable  misunderstanding
 On  this  as  if  lends  are  acquired  enly
 for  scme  private  ccmpanies  or  some
 private  industrialists.  There  might  be
 instanecs  of  acquisition  of  lands  for
 such  purposes  a’so.  But  I  may  just
 quote  the  perecniages  of  the  lands
 acquired  for  various  purposes  so  that
 the  House  may  be  in  a  better  position
 ta  nopreciate  the  exect  position.  Out
 of  the  total  area  that  is  to  ba  acquired,
 housing  area  or  residenial  area  would
 be  42.9  per  cent;  major  commercial
 Gneluding  warehousing)  and  mineral
 sid'ngs  will  constitute  23  per
 cont,  Industrial  area  (Cineluding  min-
 inf)  would  come  to  54  ner  cent,  area
 for  Government  would  come  to  7.4
 per  cent,  area  for  recreation  would  be
 23.7  ner  cent,  pubic  and  semipublic
 facilities  would  be  8  per  cent.  agri-
 enitural  facilities  would  accovnt  for
 0.3  per  cent.  and  transnort  facilities
 excluding  railway  facilities  would  be
 2°4  ner  cent  Roaede  5:3  ner  cent:  rail-
 wav  Jand  Cineluding  stations,  yards
 and  tracks)  23  per  cent.

 These  are  fitures  whieh  20  tO
 show  that  as  far  as  industria!  con-
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 cerns  are  concerned,  a  very  insigni-
 fipant  portion  of  land  is  acquired  for
 them,  5  pey  cent  of  the  plote  in
 Dethi’s  Master  Plan  are  ear-marked
 for  allotment  to  low  income  groups,
 of  which  १5  per  cent  is  exclusively
 for  Harijans,  at  fixed  rates.  These
 are  some  of  the  facts  which  I  have
 trieq  to  put  before  the  House.
 Taking  into  consideration  the  sub-
 missiong  I  have  made,  I  hope  hon.
 Members  will  support  the  Bill  and
 see  that  it  ig  passed.

 etc,  Bilt  3298

 of  the  Act.  A  committee  of  MPS.
 will  be  constituted  and  as  soon  25
 their  recommendations  are  avail-
 able,  we  will  see  that  the  entire
 framework  of  the  Act  is  modified
 and  necessary  provisions  made  8०
 that  hardship  is  avoided  and  comp-~
 laints  against  the  Act  removed.

 Mr.  Chairman:  The  question  is:
 That  the  Bill  further  to  amend

 the  Land  Acquisition  Act,  1894,
 and  to  validate  certain  acqui-
 sition  of  lang  under  the  said

 I  wily  again  reiterate  the  assurance  Act,  be  taken  into  considera-
 I  have  given  to  the  House  that  we  tion”,
 wish  to  go  into  the  entire  scheme  Lok  Sabha  divided:
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 किल,  Chairman:  The  result  of  the
 Division  is:  Ayes:  17;  Nos  :  88.

 The  motion  was  adopted.
 Mr.  Chairman:  We  now  take  clause

 by  clause  consideration  of  the  Bill.
 There  are  some  amendments  to
 Clause  2,  Are  they  moved?

 Clause  2—  (Amendment  of
 5A).

 Shri  Bal  Raj  Madhok  (South  Delhi)
 Sir,  I  move  amendment  No  LM

 section

 Page  14

 (i)  Tine  10,—

 omit  “either”:  and

 (ii)  lines  7]  and  124—~
 omit  “or  make  different  reports
 in  respect  of  different  parcels

 of  such  land”,  (l)
 Shri  Kanwarlal  Gupta:  I  move  my

 amendment  No.  5

 Page  i,  line  2,—
 for  “different”  “two”

 (8)

 Shri  Chintamani  Panigrahi:  I  move
 my  amendment  No.  14.

 substitute

 Page  2,  line  3,—

 after  “Government”  tnsert—
 “within  a  period  not  exceeding

 thirty  days”.  (14)
 Mr.  Chairman:  Is  Mr.  Srinibas

 Misra  moving  his  amendment  No.  I3?
 No.  He  is  not  here;  so  it  is  not  mov-
 ed.  So,  amendments  Nos.  ,  5  and  4
 are  before  the  House.

 Shri  Annavahib  Shinde:  At  this
 stage,  Y  would  like  to  submit  that
 there  is  a  printing  error  in  this  clause
 and  we  have  communicated  it  to  the
 Lok  Sabha  Secretariat.  One  ‘s’  is  mis-
 sing  in  the  word  ‘objection’.

 Mr.  Chairman:  It  will  be  corrected.
 Shri  Madhok.

 Shri  Bal  Raj  Madhok:  Sir,  I  have
 already  spoken  on  the  Bill.  According
 to  section  4  of  the  original  Act,  Gov-
 ernment  can  issue  a  notification  and

 ate,  Bilt  3302

 objections  can  be  raiseq  under  clause
 5.  Under  section  6  the  collector  or  the
 officer  appointed  on  his  behalf  can
 make  a  declaration  and  then  the  land
 is  acquired.  It  is  provided  that  he
 can  make  a  number  of  reports  in  two
 or  three  years’  time;  he  need  not  ac-
 quire  all  the  land  at  once.  Notification
 can  be  made  at  once  but  land  can  be
 acquired  in  parcels  but  the  compen-
 sation  which  is  to  be  paid  will  be  on
 the  basis  of  the  notification.  My  am-
 endment  sets  right  a  defect  in  this
 clause  and  it  is  to  the  effect  that  he
 must  make  only  one  declaration  and
 not  separate  declarations  over  so  many
 years.  I  think  this  is  essential  to  safe-
 guard  the  interests  of  the  land-owners
 whose  lands  are  acquired  like  that.

 श्री  कंजर  लाल  गर्ग:  मेरी  जो  एमेंडमेंट
 है  वह  मोटे  तौर  से  श्री  मधोक  साहब  की  जो

 एमेंडमेंट  ह ैउसी  की  तरह  की  है।  सैक्शन  छः
 के  अन्दर  तीन  साल  या  दो  साल  के  इन्दर
 जितनी  बार  वह  चाहें  पासंग  में  डेक्लामेशन
 कर  सकते  हैं  कौर  जितनी  बारभी  हो  जमीन
 को  ले  सकते  हैं  1  मेरी  एमेंडमेंट  यह  है  कि  सारा
 जो  सेक्शन  4  शौर  सैक्शन  6  के  बीच  में  समय
 मिल  जाता  है  उसमें  बहुत  बार  लेने  का
 अधिकार  मापकों  नहीं  होता  चाहिये  केवल
 दो  बार  का  मैंने  कहा  है।  डि फ्रेट  की  जगह  मैंने
 दो  शब्द  सबस्टीट्यूट  किया  है।  मैं  समझता

 हूं  कि  मंत्री  महोदय  इसको  स्वीकार  कर
 लेंगे  ।

 Fanigrahi:  Sir,
 my  sole  objective  in  moving  this
 amendment  is  that,  because  of  the
 delay  in  the  proceedings,  naturally,
 the  staff  employed  in  the  Land  Ac-
 quisition  Department  gets  time  to
 manipulate  the  records,  and  therefore,
 unnecessarily,  the  peasant  whose  land
 is  being  acquired  is  made  to  suffer.

 I  may  here  bring  to  the  notice  of
 the  hon.  Minister  what  the  Assam
 Estimates  Committee  has  recently
 commented  on  the  various  land  ace
 quisition  proceedings  there;  they
 have  said  that  different  beses  of
 evaluation  were  undertaken  at  differ-
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 ent  times  for  different  cases  within
 the  same  identical  village.  In  one
 village,  while  the  same  land  is  being
 charged  at  Rs.  1,000  per  acre,  an-
 other  land  is  charged  at  Rs.  200  per
 acre.  It  is  because  of  this  that  the
 staff  is  getting  time  for  all  these
 manipulations

 Therefore,  my  submission  is  that
 beginning  from  the  land  acquisition
 proceedings  to  the  stage  of  payment
 of  aompensation,  only  stx  months
 should  be  there  and  not  more  than
 that.  That  is  the  sole  object  in  my
 moving  this  amendment.

 oft  झब्युल  धनी  बर  (गड़ गाव)  :  मैं
 अपनी  एमेंडमेंट  नम्बर  29  के  बारे  में  इतना
 हो  कहना  चाहता  हूं  :

 यही  कातिल,  यही  शाहिद,  यही  मुन्सिफ़  ठहरे

 अफर  रखा  मेरे  करे  खून  का  दावा  किस  पर  |

 मैं  समझता  हू  कि  विनाश  काले,  विपरीत  बुद्धि
 के  मुताबिक  काम  हो  रहा  है।  एक  तरफ  तो

 फूड  फूड  की  बात  ये  कहते  है  और  दूसरो
 तरफ  जहां  शझच्छी  पैदावार  होती  है  उस  जमीन
 को  ये  एक्वायर  करते  जा  रहे  है।  अभी  श्री
 गजराज  सिंह  ने  बताया  है  कि  किस  तरह  गांव
 द्रोणाचार्य  के  ईद  गिर्द  का  इलाका  जहा
 चालीस  ट्यूबवैल  लगे  हुये  हैं  एक्वायर  कर
 लिया  गया  है।  बहुत  सरसब्ज़  जमीन  यह  है  |
 तीन  बार  वह  फसल  देती  है  उनको  इन्होने
 एक्वायर  कर  लिया  है।  किस  लिये  किया  है  ?

 इण्डस्ट्री  के  लिये  और  डिफेंस  के  नाम  पर
 किया  है  ।  उसका  सही  सही  इस्तेमाल  भी
 नही  हुआ  है।  अगर  परोपकार  इन  कामों  के  लिये
 जमीन  लेनी  ही  थी  तो  प्राय  रही  जमीन  ले  सकते
 थे,  कल्लर  वाली  ले  सकते  थे  ।  जिसकी  जमीन
 आप  लेते  है  उसको  आप  एक  तो  पूरा  मुआवजा
 नही  देते  हैं  जोर  दूसरे  कितने  ही  साल  गुजर
 जाते  है  भासौर  उनको  रकम  की  अदायगी  नही
 होती  है  |  हो  भाप  कहते  है  कि  आप  सूद  दे
 देंगे।  मैंने  जो  संशोधन  रखे  है  उनको  इस
 याल  से  रखा  है  कि  झगर  आपके  दिमाग

 में  झा  जाये  तो किसान  बरबाद  होते  से  बच
 जाये  1  फूड  फूड  की  बात  तो  बहुत  होती  है
 लेकिन  किसान  के  साथ  किस  तरह  से  धोखा
 किया  जाता  है,  इसकी  तरफ  ध्यान  नहीं  दिया
 जाता  है।  मगर  यह  बात  इनके  ध्यान  में  भा
 जायें तो  मेरी  एमेंडमेट को  ये  कबूल  कर  लेंगे  |
 लेकिन  इस  वक्त  जो  हालत है  उस  में  तो

 यही  कहा  जा  सकता  है  :

 किस  किस  तरह  सताते  हैं  ये  बुत  हमें  निजाम

 हम  ऐसे  है  कि  जैसे  किसी  का  खुदा  तहों  ।

 च  sts)  glo  gttllons  gpd

 ute  ent  ८  +y  pt  ron exerey  hl

 ue  ole  u,s  ws  ul

 arte  sale  ह  3०५५  लिए  LEU  set
 +  78S  alpso  ४  ७५६  ves  cpr  री

 २७७  lS  LAU,  ur  Uero~  yee

 Sal  a  ०)  gr  (४.  Gillon  S  shee

 Leh  ae  Ke  Ue  gS  Syd  39  ३  हि

 9७६  see!  ि  Fre  0०3०  so!

 27  rls!  he  9S  da}  cml  ७  ५१०

 Fhe  ्)  aS  srt  sed  (३००  2)  >

 5४१०३  Ligne  ust  ८  wn  ४  2  Ugly  J

 पटक  ueoile,  हि  ito  &  oy  of  3

 —  tas  bed  SF  pale  ००  algt  ८7  fey

 ५  yh  Ny  ytd  डुनेनन्कुन  ्ब्न्कर

 ज्यीजप्री  «४  spel  ghee  =  B  s  ४७  Jad  ty

 rtadtl  aS  LS  2  5S

 2S  कडे  Pd  ८  Unis  »5y/  AS

 ि.  st  heasai  cee  pice  a  |

 LS  ek  ot  ड  की  ale

 rtd  30  wl  93  ot?  9  ste!  an}

 ake  J  wr  ws'ly  ys
 +  a  ike  a)



 3905  Land  Acquisition  CHAITRA  i6,  889  (SAKA)

 ul  ”  अरे  हों  sted  oF  me  a

 ae?  ग्रो  ddylar  59३  93  OSG!  teil  5

 33४  Jl  us?  aS  «३०३०  »  (३४०

 राग  र  Fy  of  yl  yy!  (१००  dle

 ver  SS  wit  सै  2  95  Ute

 ge  dyke  -$  wd  ७३०  GS

 Sead  cool  oF  yl  yam  aah)  09०३)

 चे  Aled  Sol  ae  SS  2  ४,  >

 et  ०  deh  २५१२  ys  y  ay!

 iat  ध्न्  के  ole  GS  3  3४  ४५

 ae  of  ah  ८  ye  ysl  a

 ye  red  cml  @  Ula  US  5३8७

 ब्रज  &  Ue  LO  vee  yladd

 cote  के  dle  T  yan  ole  Sy)  ole
 ~  fhe  So  Jn  4३  #  ena]

 cel  @  ae

 a  Like  be  प  ि  97  (४०

 >  99>  =  ul  we)

 8  5९  Lb  Pi  cr’  u's  ur

 ply,  ues

 pe  fod

 Shri  Dattatraya  Kunte  (Ko'aba):
 The  clause  before  the  House  says
 that  a  period  of  three  years  ought
 to  be  allowed  to  lapse  before  action
 is  taken.  What  is  the  basis  on  which
 the  period  of  three  years  has  deen
 laid  down?  Unfortunately,  on  no
 occasion  has  the  Minister  in  change
 explained  to  us  why  the  period  of
 three  years  js  yequired,  Why  the
 Officers  who  have  got  all  pieces  of
 information  at  their  command  are
 not  ig  a  position  either  to  make  a
 report  or  declaration  or  enable  the
 Government  to  make  a  declaration
 within  g  shorter  period?  The  Minister
 only  saiq  yesterdey  that  as  against

 \
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 no  time  limit  being  presoribed  in
 the  Act,  he  has  been  pleased  enough
 to  give  aperiod  of  three  years,
 which  is  as  a  matter  of  grace.  I  do
 not  want  any  grace  to  be  shown;  I
 want  an  honest  justification  for  the
 Period  of  three  years  being  fixed,
 and  as  jong  as  it  is  not  given  before
 the  House,  it  is  very  difficult  to
 discuss  this  amendment,

 Shri  Srinibas  Misra  (Cuttack):  Sir,
 I  beg  to  move:

 Page  l,  line  2,—after  “reports”
 insert  “  not  exceeding  two”.  (18).

 Mr,  Chairman,  Sir,  Clause  2  seeks
 to  overcome  the  mischief  or  adverse
 effect  of  the  Suprem  Court’s  judg-
 ment,  according  to  the  statement  of
 objects  and  reasons.  But  we  find  that
 it  goes  beyond  the  object  stated  in
 the  Statement  of  Objects  and  Rea-
 sons.  The  object  is  only  to  rectify  cer-
 tain  defects  created  in  the  proceedings
 which  have  been  already  started,  It
 says:

 “Consequently,  to  overcome
 adverse  effect  of  the  Supreme
 Court  judgment..”,

 ie.  the  adverse  effect  on  the  procee-
 dings  that  have  been  completed  and
 are  pending.  The  Minister  while
 piloting  the  Bill  or  in  the  Statement
 of  Objects  and  Reasons  has  not  given
 any  reason  whatsoever  why  he  should
 extend  the  number  of  notices  which
 the  Supreme  Court  hi  held  to  be
 invalid.  He  says  that  clause  2  covers
 any  number  of  reports  under  section
 5A  ang  declarations  under  section  6,
 It  goes  beyond  undoing  the  mischief
 caused  by  the  Supreme  Court  Judge-
 ment  and  beyond  the  Statement  of  Ob-
 jects  and  Reasons.  We  can  understand
 in  respect  of  lands  which  have  been  ac-
 quired  and  on  which  structures  have
 been  built,  it  is  difficult  to  dismantle
 them.  But  it  is  very  easy  to  comply
 with  the  judgment  and  honour  it  in  its
 letter  ang  siprit  in  subsequent  acqui-
 sitions,  Why  {s  it  that  provision  has
 been  made  that  a  large  number  of  re-
 Ports  and  g  large  number  of  declara-
 tions  will  be  made?  That  can  be  cut
 short,  That  is  why  My  amendment
 wants  to  provide  that  it  should  be
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 cut  down  to  one  year.  At  their  own
 sweet  will,  they  cannot  say  that  they
 ‘wil]  be  lethargic  and  negligent.  This
 is  a  licence  given  to  negligence.

 Shri  Annasahib  Shinde:  Most  of  the
 members  while  speaking  on  clause  2
 are  making  observations  which  do  not
 pertain  to  clause  2.

 Mr,  Chairman:  Please  confine  your
 remarks  to  clause  2.

 Shri  Srinibas  Misra:  Clause  2  itself
 provides  for  everything.  Claus  2
 and  8  both  contain  the  same  provision
 of  three  years.  They  are  inter-related.
 We  cannot  take  clause  2  without  clause

 bri  Annasshib  Shinde:  Clause  2
 deals  with  amendment  of  section  8A
 while  clause  3  seeks  to  amend  section
 6.

 Shri  Srinibas  Misra:  The  two  sec-
 tions  are  30  inter-related  that  the
 minister  cannot  divorce  clause  2  of
 Clause  3  or  vice  versa.  Without  2
 report  under  section  5A,  there  can  be
 no  declaration  under  section  6.  There
 will  be  as  many  reports  as  there  will
 be  declarations,  So,  the  amendment.
 if  at  all,  will  affect  both  clauses  2  and
 3.  As  it  is,  section  5A  reads  thus:

 “Submit  the  case  for  the  deci-
 sion  of  the  appropriate  Govern-
 ment,  together  with  the  record  of
 the  proceedings  held  by  him  and  a
 report  containing  his  recommenda-
 tions  on  the  objections.”

 The  words  “a  report”  have  been  inter.
 preted  by  the  Lordships  of  the  Sup-
 reme  Court  as  one  report  and  not
 more  than  one.  Ciause  2  seeks  to
 substitute  this  portion  by  the  follow-
 ing:

 “either  make  a  report  in  respect
 of  the  land  which  has  been  noti-
 fied  under  section  4,  sub-section
 (I),  or  make  different  reports  in

 ae
 of  different  parcele  of  such

 s
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 My  amendment  eays,  limit  it  to  two
 at  the  maximum.  [If  the  Government
 is  simcere  and  if  the  executive  is  not
 to  be  given  this  licence  for  negligence
 and  lapses,  the  number  of  reports
 shoulg  not  exceed  two.  That  is  what
 my  amendment  seeks  to  do.

 Shri  Annasahib  Shinde:  Mr,  Chair-
 man,  Sir,  |  think  most  of  the  criticism
 that  has  been  made  now  in  respect  of
 clause  2  is  irrelevant.  As  I  have
 already  submitted,  Government  came
 forward  with  this  amendment  as  a
 result  of  the  Supreme  Court  judge-
 ment  in  the  case  Government  of
 Madhya  Pradesh  vs  Vishnu  Prasad
 Sharma.  In  the  judgment  itself
 Justice  Sirkar  while,  of  course,  refer-
 ring  to  section  6  indicated  that  it  must
 follow  that  without  a  special  provision
 more  than  one  declaration  under  sec-
 tion  6  was  not  contemplated.  So  by
 implication,  if  there  was  a  provision
 in  the  law  for  more  than  one  report
 uF  one  declaration  it  would  be  perfect-
 ly  legal.  Therefore,  in  order  to  over-
 come  the  difficulty  that  there  was  no
 specific  provision  in  the  present  law  of
 making  more  than  one  report,  we  have
 come  forward  with  this  legislation
 with  a  specific  provision  in  clause  2.

 Mr.  Chairman:  Shall  I  put  all  the
 amendments  together?

 Shri  Kanwarlal  Gupta:  The  Minister
 may  like  to  accept  some  amendments.

 Mr.  Chairman:  He  is  not  accepting
 any.

 Shri  Annasahib  Shinde:  I  have  con-
 ceded  on  the  major  issue  of  amending
 the  entire  law.

 Mr.  Chairman:  I  shal!
 amendments  together.

 Amendments  Nos.  L  5,  38  ह... क  4  were
 put  and  negatived.

 Mr.  Chairman:  The  question  is:
 “That  clause  2  stand  part  of  the

 BuUL”

 The  motion  wag  adopted.
 Clause  2  was  added  to  the  Bil,

 put  the
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 Chante  8  (Amendment  of  Section  6)
 Set  ्,  Krishnamoorthi:  gi,  I  beg

 to  move:

 Page  2,  line  2i,—

 for  “three  years”  substitute  “one
 year”  (2).

 shri  Kanwarial  Gupta:  Sir,  J  beg
 to  move:

 Page  2,—
 omit  lines  6  to  73.  (6).

 Page  on
 omit  lines  23  and  24  (8).

 ह.! 1. ल  Srinibas  Misra:  Sir,  i  beg  to
 move;

 Page  2,  line  6,—
 after  “and”  insert  “,  not  exceed-

 ing  two,”  (15).
 Page  2,  line  2l,—

 for  “different”  substitute  “two”
 (16),

 Shri  Chintamani  Panigrahi;
 peg  to  move:

 Sir,  I

 Page  2,—

 after  line  24,  insert—

 ‘(c)  in  sub-section  (3),  after
 the  words  “hereinafter  appear-
 ing”,  the  following  shal]  be  in-
 serted,  namely:

 “after  payment  being  made
 within  a  period  not  exceeding
 sixty  days”.  (18)

 Shri  Annasahib  Shinde:  Sir,  I  beg
 to  move:

 Page  2,  line  2,—

 after  “have  been  made"  insert—
 “(wherever  required)”  (24).

 Shri  Abdul  Gani  Dar:  Sir,  I  peg  to
 move;

 Page  2,  line  23,—

 for  “three  years”
 “six  months”  (30).

 Mr.  Chairman:  The  clause  and  these
 amendments  are  now  open  for  giscus-
 sion.

 substitute—

 ate,  Bill  3379

 Shri  द  Krishnameorthi:  Mr,  Chair-
 man,  Sir,  7  have  given  an  amenament
 saying  that  the  period  of  time  taken
 for  notification  under  4  and  6  ,hould
 be  reduced  to  one  year  instead  of  three
 years.  Aftec  the  commencement  of
 this  Ordinance,  Mr.  Chairman,  notifica-
 tions  have  been  published  and  the
 Government  wants  to  give  three  years.
 As  you  are  aware,  the  price  of  lana
 rises  every  day.  When  the  Govern-
 ment  acquires  some  property  of  थ
 citizen  it  should  not  distinguish  bet-
 ween  a  citizen  who  is  owning  a  land
 and  a  citizen  owning  a  house  or  some
 shares  in  a  company.  So,  in
 such  cases,  today  the  price  of
 one  acre  of  land  may  be  ‘Rs.  1,000
 but  within  six  months,  as  I  heve
 stated  earlier,  it  will  become
 Rs.  3,000  or  Rs.  5,000.  Why  should
 the  owner  of  that  land  be  deprived
 of  the  benefit  of  the  real  market
 value  by  extending  the  period  to
 three  years  That  is  my  question.
 The  hon.  Minister  may  come  jfor-
 ward  and  say  that  they  require  some
 time  for  preparation  of  plan  of  the
 site,  measuring  the  land  and  820  On.
 But  that  can  be  reduced  to  the  mini-
 mum  possible.  My  amendment  seeks
 to  reduce  the  period  between  sec~
 tion  4  and  section  6  to  one  year.
 Within  that  one  year  Government
 will  have  enough  time  to  take  all  the
 adequate  steps.  If  the  period  ex-
 ceeds  one  year  then  6  per  cent  inte-
 rest  shou'd  be  calculated  from  the
 date  of  expiry  of  one  year  and  paid
 to  the  owner  of  the  land.  Three
 years  is  too  long  a  period.  We  should
 not  place  the  owner  of  land  in  an
 embarrassing  position  for  a  long
 period  of  three  years.  One  year  is
 more  than  enough.  So,  T  am  plead-
 ing  for  the  acceptance  of  my  amend-
 ment.

 Shri  Chintamani  Panigrahi:  I  will
 not  take  much  time  of  the  House,  7
 would  only  suggest  that  the  land
 should  be  acquired  only  after  the
 compensation  has  been  paid.  Now
 land  is  acquired  without  immediate
 payment  of  compensation  and  the
 farmers  have  begun  to  believe  that
 this  is  an  instrument  of  है.
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 for  them.  Though  the  acquisition  is
 meant  to  carry  out  development
 programmes,  becayse  they  are  un-
 necessarily  being  harassed  by  the
 administrative  staff,  that  impression
 is  being  acquired  after  the  payment

 लिये  कि  प्यार  उनके  साथ  ज्यादती  हुई  है  तो
 उनको  बदला  मिल  जायगा,  या  उसके  बदले
 में  सरकार  यह  जमीन  जो  कि  नई  'रिप्लेस
 करती  है,  उन  किसानों  को  दे  दे  और  उनकी

 of  compensation.

 aft  कंधार  लाल  गुप्त  सभापति  महोदय,

 यह  जो  असेंसमेंट  रखी  गई  है,  मैं  चाहता  हूं
 कि  मंत्री  महोदय  थोडा  इस  पर  ध्यान  दें,

 क्योंकि  तीन  साल  के  इन्दर  तो  कीमतें  बहुत
 ज्यादा  बढ  जाती  है।  प्रगर  दिल्ली  को  ही  देखें
 सो  आपको  मालूम  होगा  कि  यहां  पर  तीन

 साल  में  जमीन  की  कीमतें  300  परसेंट  शौर
 400  परसेंट  बढ  जाती  हैं  ।  इसलिये  यह  बडी
 ज्यादती  की  बात  होगी  कि  शाप  जिसको
 जमीन  लेना  चाहते  है  उसको  कम  दाम  दें

 कौर  बागे  जाकर  उसी  जमीन  का  ज्यादा
 दाम  लोगों  से  लें।  सरकार  को  अपनी  तरफ

 से  एक  झा दश  रखना  चाहिये,  वह  जिस  भाव

 धर  खरीदे,  उसी  भाव  पर  उस  को  देना

 चाहिये,  उस  के  इन्दर  मुनाफाखोरी  नही
 करनी  चाहिये।  दिल्ली  में  मकानों  के  किराये
 500  परसेंट  ज्यादा  यह  गये  है।  इसलिये  मैं

 चाहता  हू  कि  श्राप  इस  प्रमेंडमेंट  को  स्वीकार

 करे

 श्री  अब्दुल  शनी  दार  :  सभापति  महोदय,
 मैंने  अपनी  अमेडमेट  मे  6  महीने  के  लिये

 कहा  है  7  वह  इसलिये  कहा  है  जैसा  कि  मेरे

 पहले  बोलने  वाले  मोहतरिम  दोस्त  ने  कहा
 कि  जमीन  की  कीमतें  हर  रोज  बढ़ती  है।  या

 तो  सरकार  कीमतों  का  फैसला  उस  वक्त  करे,
 जिस  वक्त  रुपया  दे,  लेकिन  इसके  साथ  यह
 भी  समझना  चाहिये  कि  व  बेचारा  जायगा

 कहां  ।  जिसकी  जमीन  ये  लेते  हैं,  यह  क्या

 करेगा,  उसकी  फ़ौलाद  क्या  करोगी।  इस  में

 झगर  यह  बान  होती  कि  जैसे  ब्यास  डेम  है,
 भाजपा  डेम  हूं  भीर  दूसरे  बड़ें  बड़े  ढेर  हैं,
 जिस  से  किसानो  को  जिन्दगी  मिलती  हो,  तो
 किसान  इसको  बरदास्त  कर  सकते  थे,  इस

 कीमतों  का  फैसला  पीछे  करे,  तब  तो  समझ
 में  यह  बात  शा  सकती  थी  1  लेकिन  मुसीबत
 यह  हैँ  कि  डिफेंस  के  नाम  पर  ड्वेलपमेंट  के
 नाम  पर  कितनी  ही  चीजें  की  गई  हैं,  लाखों
 रूपये  का  नायलोन  टाऊ  एण्ड  टिप्स  मंगवाया
 गया  और  एक  पैसे  का  खर्च  नहीं  किया  गया,
 करोड़ो  रुपये  का  ऊन  मनवाया  गया  और  वह
 स्टार  में  पडा  सड॒  रहा  है।  मोनोपोलियां  दी
 जाती  हैं।  इसी  तरह  से  जो  इन  के  पेट  होते  हैं,
 अजीज  होते  हैं,  उनको  इंडस्ट्रीज  के  नाम  पर

 एक  एकड  चाहिये  तो  उनको  सैकड़ों  एकड़
 जमीन  दी  जाती  है,  जिससे  बेचारा  किसान
 बरबाद  हो  जाता  है।  अगर  इस  को  6  महीने
 कर  दें  तो  इससे  यह  फायदा  होगा  कि  किसान
 को  वक्त  पर  पैसा  मिल  सकेगा  शौर  बह  यह
 महसूस  करेगा  कि  वाकई  मेरी  जमीन  को
 लिया  गया  है,  इसकी  भेरी  कनी  को  जरूरत
 थी  झोर  मेरे  दूसरे  किसान  भाइयों  को  जरूरत
 थी,  इसलिये  इन्होने  इस  जमीन  को  लिया  है।
 लेकिन  अगर  यह  बात  नही  है  और  सिर्फ  मोनो-
 पोली  सिस्टम  करते  चले  जायेगे,  जैसे  डिफेंस
 के  नाम  पर  किया  हुआ  है,  चन्द  झ्रादमियों  को
 ठेके  दे  रखें  है  कि  वही  माल  दें,  बन्द  इण्डस्ट्रीय-
 सिस्टम  के  जगह  जगह  जमोनें  एक्वायर  की
 जाती  है--मैं  बहुत  सी  मिसाले  दे  सकता  हूं
 कि  किस  किस  तरह  से  इन्होने  अपने  अजीजों
 को  जमीने  दिलाई  हुई  है  भौर  वे  बेकार  पड़ो

 हुई  है  ।  इस  लिये  मेरी  ख्वाहिश  है  कि  थोड़ा
 सा  झपने  दिमाग  पर  जोर  डाले।  मैं  खास
 तौर  से  जनजीवन  राम  जो  से  कहना
 चाहता  हू,  जिनका  कि  कल  जन्म  दिवस  था,
 बह  जरा  सोचे  कि  राज  यह  किसान  के  साथ
 गांधी  बाबा  के  साथी  होते  हुये  न्याय
 करने  जा  रहे  हैं।  सुप्रीम  कोर्ट  ने  जो  फैसला
 दिया  है  उस  फ़ैसले  को--यह  ठीक  है  कि  इस
 को  हक  हासिल  है,  हाउस  को  हक  हासिल  है---
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 इनको  नहीं,बूंकि  ये  मैजोरिटी  में  हैं,  इस  लिये
 इन  को  हक  हासिल  है  उस  फैसले  को  पामाल
 करें  कौर  उसको  दूर  रायें  -  लेकिन  मैं  इतना

 जरूर  दर्ज  करदे ना  चाहता  हूं  कि  झगर भाप
 किसान  को  ठक  राते  हैं  तो  जैसा  मेरे  पहले  भाई
 ने  कहा---इन  को  ख्याल  आना  चाहिये  कि
 किसान  राज  इनका  है,  वह  गरीब  राज  इन
 की  तरफ  देखता  है--ये  उस  के  लमाइन्दे  बन
 कर  यहां  जाये  हैं,  मैं  प्रोपोज  यह  भी  बता  दू
 कि  एक  ह 16  काग्रेसी  मेनन रने  इस  बिल  के  हक
 में भावाज  उठाने  की जुरंत  नहीं  की,  लेकिन

 चूंकि  डिवीजन  के  वक्त  हां  कह  देने  से  यह
 पता  नहीं  चलता  कि  किसने  हां  की  है  भोर
 किसने  को  है,  आहिस्ता  से  हा  कह  दिया,
 लेकिन  जितने  भी  बोले  इस  दिल  के  खिलाफ
 बोले  ।  इसलिये  जमीन  का  मसला  किसी  बात
 किसान  को  आमादा  नज़र  दे,  आज  किसान
 बड़ा  ही  शांत  है,  अमन  का  देवता  है,  वह
 किसी  भी  तरह  नहीं  चाहता  कि  मुल्क  में  कोई
 गड़बड़ी  हो,  लेकिन  शाप  बतायें  कि  किसान

 को  जिस  तरह  से  बरबाद  किया  गया  है,  जिस

 तरह  से  राज  ये  उस  को  बरबाद  क  रना  चाहते
 हैं,  वह  कब  तक  शांतिपूर्वक  रहेगा,  बल्कि

 एक  इन्कलाब  आयेगा  कौर  वह  इन्कलाब  एक
 ऐसा  इन्कलाब  होगा,  जिसकी  सूचना  मैं  कई
 बारे  चुका  हुं---ये  शर  मैं  कुत्तों  की  तरह
 सड़क  पर  पड़े  होंगे  और  कोई  पूछने  वाला  न

 होगा  ।  वह  दिन  जाने  से  पहले  किसान  को
 न्याय  दो  |  बजाय  इसके  कि  एक्ट  बना  कर
 उसको  बरबाद  करो,  क्या  ही  अच्छा  होता
 कि  इसको  मुल्तवी  कर  देते,  सिलेक्ट  कमेटी
 के  सुपुर्द  कर  देते,  इसमें  किसान  को  भावज

 को सुनते  & एक  अच्छा  बिल  लाते,  जिससे

 हम  भी  खुश  होते  नौ  र  किसान  भी  खुश  होता  ।
 लेकिन  राज  मैजोरिटी  के  बल  पर  जो  भी

 मन  में  भ्राता  है करते  चले  जा  रहे  हो,  इस
 लिये  मैं  चेतावनी  देता  हूं  कि  राज  किसान

 को  बरबाद  करना  सारे  देश  को  व  बाद

 करना  है।  किसान  पर  इन  की  शौर  हमारी
 जिन्दगी  मुनहसिर  है,  उसको  तंग  न  करो,

 etc,  Bilt  3374

 इस  तरह  से  उसको  बरबाद  मकरो  |  झगर
 बरबाद  करते  हो  तो  किसानों  के  फायदे  के
 लिये  करो  t  यह  न  हो  कि  हजारों  एकड़  जमीन
 पड़ी  है,  दफा  4  कौर  6  का  नोटिस  हो  गया
 है,  लेकिन  एक  तिनका  भर  भो  हवाले  नहीं
 हुई  है  ।

 इसलिये  मेरी  दरख्वास्त  है  कि  मेरी  6
 महीने  की  एमेडमेट  को  मन्जू  र  किया  जाय
 ताकि  इन  को  ज्यादा  मौका  मिले  कि  किसान
 को  जमीन  का  नाजायज  फायदा  उठा  सकें
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 Shri  Srinibas  Misra:  Sir,  again
 the  same  question  crops  up  in  this
 clause.  Three  years’  time  has  been
 given  for  doing  all  sorts  of  mischief
 that  the  administration  can  do.  What
 are  they  dojng  now?  In  violation  of
 all  the  legal  provisions  as  large  tract
 of  land  is  acquired  and  then  they
 sleep  over  it  for  years  and  years,  It
 has  been  discovered  now  and  has
 come  before  the  House  that  this  is
 doing  injustice  to  the  peasants,  rich
 and  poor  alike.

 What  this  legislation  seeks  to  do  is
 this.  It  wants  to  give  them  licence
 to  sleep  over  the  matter,  which  was
 declared  illegal,  for  three  years.  Ins-
 tead  of  correcting  the  administra-
 tion’s  weakness  and  lethargy,  this
 legislation  has  been  hastily  introduc
 ed  to  give  them  licence  for  this  lazi-
 ness,  lethargy  and  their  arbitrary
 actions,  to  go  on  without  plans  and
 then  to  come  up  with  reports  and
 notifications  subsequently.  This  is  why
 my  amendment  seeks  to  restrict  it
 to  one  year  only,  not  three  years  but
 one  year.  Why  can  they  not  pere
 fect  it?  Why  can  the  executive  off-
 cers  not  be  compelled  to  work  it  out
 within  one  year?  Why  should  they  be
 given  time  of  three  years  to  do  what
 they  like  and  sleep  over  the  matter?

 Shri  K.  Narayana  Bao  (Bobbill):
 Sir,  I  have  been  hearing  the  speeches
 of  the  Members  since  yesterday.  Of
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 {Sbri  K.  Narayana  Rao]
 course,  on  an  occasion  iike  this.
 everybody  is  interested  in  expressing
 his  opinion  on  a  very  wider  area.  It
 is  quite  good;  it  is  to  be  done.  But
 many  Members  have  forgotten  the
 scope,  the  ambit,  the  necessity  snd
 the  urgency  of  introducing  this  par-
 ticular  Bill.  The  Bill  has  a  very  limi-
 ted  object....

 Mr.  Chairman:  The  hon.  Member
 should  confine  his  remarks  to  clause
 3.

 Shri  K.  Narayana  Rao:  Yes.  I  ani
 coming  to  that.  The  clauses  are  inter-
 related  and  most  of  the  provisions
 are  consequential.  The  main  provision
 ts  the  validation  of  certain  transac-
 tions.  In  s0  doing,  not  only  they
 want  to  validate  certain  transactions
 that  had  already  taken  place  in  the
 light  of  social  justice,  in  the  light  of
 development,  in  the  light  of  socialism
 and  because  in  the  process  of  all  that
 they  have  to  take  into  consideration
 certain  hardships,  they  want  also  to
 bring  about  the  time-limit  between
 the  issue  of  the  notification  and  the
 declaration  which  was  very  vague  and
 indifferent  earlier.  Today,  you  might
 take  40  years  or  even  15  years.  Na-
 turally,  even  when  the  Supreme  Court
 had  to  interpret  this  particular  tech-
 nical  word,  they  were  perhaps  80
 much  impressed  by  these  delays  that
 they  might  have  been  constrained  to
 give  a  technical  meaning  to  this  ex-
 pression  stating  that  notification  and
 declaration  is  one  and  the  same  thing
 Once  we  accept  that  particular  inter-
 pretation,  the  hon.  Minister  rightly
 said  that  we  have  to  undo  many
 things,  reopen  many  issues,  with  the
 result  that  these  things  must  be  vali-
 dated

 The  social  factor  is  also  there.  We
 should  not  keep  the  gap  very  long.
 Now,  the  present  issue  will  be  whe-
 ther  it  should  be  one  year  or  three
 years  or  even  five  years.  It  is
 everybody’s  guess;  it  is  everybody's
 imagination.  There  are  the  difficul-
 ties.  You  cannot  forget  the  fact  of
 litigation.  So  many  other  things
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 comes  into  the  picture.  It  ig  good  if
 it  can  be  completed  within  one  year.
 But  the  fact  remains  that  in  most  of
 the  cases,  the  administrative  process
 will  take  a  longer  period.  80,  let  us
 err  on  the  wider  side  rather  than  say-
 ing  that  it  should  be  completed  with-
 in  one  year.  If  you  cannot  complete
 it  within  one  year,  you  have  to  make
 a  declaration  again  with  the  result
 that  many  of  the  things  will  be  upset
 and  a  lot  of  litigation  will  take  place.
 Once  we  accept  the  principle,  the
 need  of  validation  and  the  need  for
 relief,  there  should  not  be  any  quar-
 rel  about  the  time  factor.  The  quar-
 re]  is  only  about  the  time  factor.  The
 principle  is  accepted.  I  do  not  think
 that  there  is  any  necessity  for  hav-
 ing  a  quarrel  over  that.  At  least  the
 provision  is  a  definite  one.

 With  these  words,  I  support  the
 original  provision  of  three  years  as  is
 mentioned  in  the  Bill.

 6.54  brs.

 LMr,  Deputy-SeeaKer  in  the  Chair]

 Shri  Annasahib  Shinde:  Mr.  De-
 puty-Speaker,  Sir,  excepting  the  last
 Member  who  spoke  just  now,  much
 of  the  criticism  made  by  various  bon.
 Members  had  been  wide  off  the  mark.
 May  I  submit  that  three  years  time-
 limit  is  the  maximum  limit.  It  does
 not  mean....

 Shri  Mohammeq  Imam  (Chitra-
 durga):  Sir,  there  is  my  amend-
 ment  No.  2  on  clause  3,  I  may  be  al-
 lowed  to  move  it.

 Mr,  Deputy-Speaker:  Now,  the  hon.
 Minister  is  replying  to  clause  3.

 Shri  Mohammed  Imam:  This  amend-
 ment  2i  is  on  clause  3.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Clause  3
 Amendments  2  and  6  have  been  moved.
 The  other  amendments,  7,  27,  22  and
 others  cover  the  same  ground.  There-
 fore,  I  do  not  think  that  the  hon.
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 Member’s  amendment  need  be  moved.
 It  has  already  been  covered.  Does  he
 want  to  speak?

 Shri  Mohammed  Imam:  [I  want  the
 entire  clause  to  be  deleted.

 Mr.  Deputy-Spesker:  The  hon.
 Member  wanted  to  say  something.

 Shri  Mohammed  Imam:  I  want  to
 move  My  amendment.

 Mr.  Deputy-Speaker;  It  is  not  neces-
 sary  because  it  has  been  covered.  The
 other  amendments  cover  his.  He  can
 make  a  speech,  if  he  wants.

 Shri  Mohammed  Imam:  By  this
 amendment,  I  propose  that  the  entire
 clause,  lines  6  to  13,  be  deleted.  It
 relates  to  Section  6  wherein  it  is  con-
 templated  that  there  shall  be  only
 one  declaration.  It  has  been  the  prac-
 tice  of  this  Government  to  issue  differ-
 ent  declarations  and  acquire  lands
 piecemeal.  This  is  not  at  all  contem-
 plated  and  the  Supreme  Court  has  de-
 finitely  said  that  this  is  illegal  and  has
 given  its  opinion  that  there  should  be
 only  one  declaration,  and  in  pursuance
 of  this  declaration  when  a  piece  of
 land  is  acquired  and  if  the  remaining
 land  belongs  to  the  same  owner  and
 if  they  want  to  acquire  any  more  land
 from  his  area,  then  they  have  to  issue
 a  fresh  declaration  under  Section  4
 foliowed  by  another  declaration  under
 Section  6.  So,  the  retention  of  this
 Clause  will  be  flouting  the  judgment
 of  the  Supreme  Court.  The  Supreme
 Court  has  ruled  that  there  shall  be
 only  one  declaration  and  with  that  de-
 claration,  section  4  exhausts  itself.  So,
 it  ig  not  proper  for  this  House  to  flout
 the  opinion  of  the  Supreme  Court  and
 retain  this  Clause  which  is  the  cause
 of  80  much  of  misery  and  so  much  of
 hardship  to  the  ryots  whose  rights  are
 expropriated.  It  has  been  the  practice
 these  days  to  nullify  the  judgment
 given  by  the  highest  judiciary  of  the
 land.  This  is  one  such  instance.  Any
 opinion  offered  by  the  highest  court
 is  to  be  held  with  utmost  sanctity  and
 it  hes  the  s#me  value  ag  any  provi-
 sion  of  the  Constitution.  So,  the  judg-
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 ment  of  the  Supreme  Court  should  not
 be  disregarded  and  it  must  be  given
 due  respect.  But,  on  the  other  hand,
 here,  the  highest  court  is  sought  to
 be  made  a  subordinate  of  the  execu-
 tive.  If  any  opinion  given  by  the
 Supreme  Court  ig  against  the  inclina-
 tion  of  the  Government,  they  at  once
 rush  and  pass  an  ordinance  and  they
 entirely  disregard  the  opinion  of  the
 Supreme  Court.  After  all,  in  demo-
 cracy,  there  are  three  organs  which
 are  important,  namely,  the  Legisla-
 ture,  the  Executive  and  the  Judiciary.
 The  Legislature  deals  with  law-mak-~
 ing,  the  Executive  is  meant  to  imple-
 ment  the  law,  but  the  Supreme  Court
 is  the  guardian  of  the  law,  it  ig  the
 upholder  of  the  rights  and  liberties  of
 the  people  and  if  its  opinion  is  so
 lightly  regarded  and  is  not  given  effect
 to,  then  there  \s  no  safety  for  the  peo-
 ple.  Here  the  Supreme  Court  has
 given  a  dfinite  ruling;  they  have  said
 that  the  procedure  adopted  by  the
 Government  so  far  is  illegal  and  un-
 lawful  and  it  should  not  be  resorted
 to  They  have  said  that  there  shall
 be  only  one  declaration  which  should
 be  followed  hereafter.  So,  in  the  light
 of  these  observations,  I  submit  that
 the  entire  Clause  proposed  may  be  de-
 leted  and  the  original  clause  retained.

 Shri  Annasahib  Shinde:  As  I  was
 submitting,  the  three  years’  time-limit
 ig  the  maximum  time-limit.  It  does
 not  mean  that  in  the  case  of  each  and
 every  acquisition  proceedings,  the
 three-year  period  should  be  taken.  In
 fact,  we  wish  that  the  acquisition  pro-
 ceedings  are  completed  as  early  as
 possible.  But  the  point  is  this.  In
 the  previoug  Act  there  was  no  time-
 limit  prescribed  while  in  the  new
 provision  we  are  prescribing  a  time-
 limit.

 As  I  have  already  stated  in  my
 earlier  observations,  we  are  reconsi-
 dering  the  entire  scheme  of  the  Act.
 At  that  time,  perhaps,  a  number  of
 things  can  be  taken  into  consideration.

 But  I  may  submit  that  as  far  as  the
 declaration  under  section  is  concerned,
 till  the  declaration  comes  in,  the  ori-
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 ginal  owner  remains  in  possession  of
 the  land  and  the  wsufruct  remains
 with  the  owner  of  the  land.  As  far
 @g  the  use  of  the  land  and  the  bene-
 fits  of  the  land  are  concerned,  they
 remain  with  the  owner  and  no  interest
 ig  adversely  affected  thereby.

 Moreover,  I  may  bring  to  the  notice
 of  this  House  a  recent  observation
 made  by  the  Supreme  Court  about
 this,  The  Supreme  Court  has  held
 in  @  recent  case  that  after  the  inten-
 tion  to  acquire  the  land  is  widely

 een
 some  ante-dating  is  reason-

 able...

 Shri  Dattatraya  Kunte:  Would  the
 hon.  Minister  give  the  citation?

 NW  hrs.

 Shri  Annasahib  Shinde:  I  shall  give
 the  citation  presently.  Otherwise,  they
 have  said  that  there  is  the  risk  of  arti-
 ficial  boost-up  in  prices  and  specula- tors  naturally  take  advantage  of  such
 a  thing

 As  far  as  the  time-limit  is  concern-
 ed,  that  is  a  very  reasonable  time-limit
 because  some  enquiries  are  prescribed
 according  to  the  original  scheme  of
 the  Act  and  n  these  enquiries,  some-
 times,  there  are  a  number  of  owners
 and  co-owners  who  come  up  with  con-
 flicting  claims  and  hence  these  enquir-
 ies  take  some  time  and  it  takes  some
 time  for  the  authorities  to  come  to
 Proper  conclusions.  So,  the  provision
 which  has  been  made  in  the  Bill  is
 quite  reasonable  and  it  should  be  ac-
 cepted

 Shri  Dattatraya  Kunte:  The  hon.
 Minister  promised  to  give  the  citation
 but  he  has  given  it.  To  which
 case  and  to  which  judgment  is  he
 referring?

 Shri  Annasahib  Shinde:  I  shall  give
 him.

 Shri  Dattatraya  Kunte:  It  should  not
 go  on  record  like  that.  It  38  an  im-
 perfect  record  otherwise
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 hri  Annasahii  Shinde;  I  shall  give
 it  to  him.

 Shri  Dettatraya  Kunte:  Till  then  it
 should  not  form  part  of  the  record  of
 the  House.

 Shri  Annasahib  Shinde:  The  refer-
 ence  which  I  have  mentioned  is  Bela
 Banerjee  case.

 Shri  Dattatraya  Kuonte:  The  case
 number,  the  year  and  everything  re-
 lating  to  it  should  be  given.  Otherwise,
 it  would  not  be  a  proper  citation.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Later  on,  the
 hon.  Minister  may  give  him  all  the
 particulars.

 Shri  Annasahib  Shinde:  I  shall  give
 him  later.  If  Shri  Dattatraya  Kunte
 is  interested,  I  shall  give  him  all  the
 particulars  together  with  the  copy  of
 the  judgment  also.

 Shri  Dattatraya  Kunte:  I  object  to
 this  remark.  The  House  is  interested
 in  this.  This  is  not  the  way  to  treat
 the  House.

 An  hon.  Member:  It  is  contempt  of
 the  House.

 Mr,  Deputy-Speaker:  There  is  no
 question  of  contempt.  He  has  said
 that  all  the  particulars  would  be  given.
 The  hon.  Member  should  accept.
 Where  does  the  contempt  of  the  House
 arise  in  that?

 Shri  Dattatraya  Kunte:  I  did  not
 talk  of  contempt.  He  said  If  Shri
 Dattatraya  Kunte  ig  interested.”.  Whe-
 ther  Shri  Kunte  is  interested  or  not,
 the  House  should  be  given  this  infor-
 mation  as  of  right  and  of  duty.

 Shri  Annasahib  Shinde:  May  I  give
 the  citation?  It  is  the  State  of  West
 Bengal  vs.  Mrs.  Bela  Banerjee,  .  1954,
 SCR,  558.

 Mr.  Deputy-Speaker:  I  suppose  Shri
 Kunte  has  followed  it.  The  hon.  Min-
 ister  has  given  all  the  perticulars.  2
 hope  he  is  satisfied.
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 I  shall  now  put  the  following  amend-,
 ments  to  vote,  namely  amendments;
 Nos.  2  (the  same  as  a  77  and  22),  6.
 (the  same  as  2,  8,  15,  16,  8  and  805,
 There  is  q  Government  amendment,
 namely  amendment  No,  24  which  I
 shall  put  to  vote  separately.

 hose  who  are  in  favour  of  these
 amendments  may  say  ‘Aye’.

 Some  hon.  Members:  ‘Aye’.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Those  against
 may  say  ‘No’.  y

 Some  hon.  Members:  ‘No’,

 Mr.  Deputy-Speaker:  I  think  the
 ‘Ayes’  have  it,  the  ‘Ayes’  have  it.  oe

 So,  the Shri  Dattatraya  Kunte:
 Unter- amendments  are  passed

 ruptions).

 Some  hon.  Members:  No.

 Mr.  Deputy-Speaker:  No.

 An  hon.  Member:  The  amendments
 are  passed.  There  can  be  no  division
 now.  (Interruptions).

 “a
 Mr.  Deputy-Speaker:  May  I  point

 out...

 Some  hon.  Members:  We  want  divi-
 sion.

 Shri  Dattatraya  Kunte:  The
 ration  has  been  made  twice.
 cannot  be  division  now.

 Shri  द  Krishnamoorthi:  When  the
 amendments  have  been  passed,  the
 Government  must  tender  its  resigna-
 tion  now.

 Shri  Annasahib  Shinde:  On  a  point
 of  order.

 Shri  Dattatraya  Kunte:  There  cannot
 be  any  point  of  order  after  the  ruling
 hag  been  given

 Mr.  Depaty-Speaker:  That  might  be
 my  opinion,  but  they  are  claiming  di-

 decla-
 There
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 Shri  Kanwarial  Gupta:  No,  no.

 bri  Dattatraya  Kunte:  No,  no  divi-
 sion  was  claimed.

 Shri  च्  Krishnamoorthi,  On  a  point
 of  order.

 bri  Tenneti  Viswanatham  §  (Visa-
 khapatnam):  No  division  was  claim-
 ed  at  all.

 Shri  Annasahib  Shinde:  On  a  point
 of  order.

 bri  च्  Krishnamoorthi:  On  a  point
 of  order.  After  putting  our  amend-
 ments  to  the  vote  of  the  House,  the
 Deputy-Speaker  said:  ‘Those  in  favour
 will  say  ‘Aye’;  then  he  said  ‘Those
 against  will  say  ‘No’.  After  hearing
 the  response,  he  has  given  his  judg-
 ment.  The  Deputy-Speaker  has  an-
 nounced  that  the  amendments  are  car-
 ried  (Interruptions).  Consequently,
 the  Government  has  to  tender  its  re-
 signation.  When  amendments  moved
 by  the  Opposition  Members  have  been
 passed,  it  is  the  duty  of  the  Cabinet
 to  resign.  We  have  respect  for  the
 Deputy-Speaker;  we  have  respect  for
 his  decision.  The  Deputy-Speaker  has
 given  his  decision.  That  must  be  res-
 pected  by  the  ruling  party  also.

 Shri  Annasahib  Shinde:  I  am_  also
 one  of  the  movers  of  amendments.

 Shri  V.  Krishnamoorthi:  He  had  left
 his  amendment  for  the  time  being.  It
 was  only  our  amendments  which  have
 been  put  to  vote,  not  the  Government
 amendment.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Shri  Kanwar-
 la!  Gupta.

 Shri  Dattatraya  Kunte;  Before  you
 give  your  ruling,  you  should  hear  us.

 at  नंबर  लाल  गुप्त  :  मैं  यह  कहना
 चाहता हूं  कि  पहले  भ्रापने  प्रमेंडमेंट  का  नाम
 लिया,  प्रमेंडमेंट  के  नम्बर  का  नाम  लिया,
 कि  यह  जो  असेसमेंट  है  उस  पर  जो  लोग
 इसके  हक  में  हों  वह  शावेज  कहें  भ्र ौर जो  हक
 में  म  हों  वह  नोज  कहें  7  फिर  भाप  मे  कहा  कि
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 “मेज़  हैव  इट”  i  उस  का  ज्यो  रेकार्ड  है
 श्राप  उसको  देख  लीजिये  ।  उस  के  बाद  जब

 हम  लोगों  ले  कहा  कि  अरेंजमेंट  पास  हो  गया
 तब  उस  वक्त  उनकी  जाग  खुली
 (व्यवधान )  ।  उन्हें  पता  नहीं  था  कि  वह  क्या
 कराने  और  क्या  हो  गया।  जब  हम  ने  कहा
 कि  प्रमेंडमेंट  पास  हो  गई,  मैंने  और  दूसरे
 साहब  ने  उस  के  नाद  ख़्याल  पाया  की  गलती

 हो  गई  |  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  आप  रेकार्ड
 देख  लीजिये  ।  उन्होंने  जो  डिवीजन  की  मांग
 की  है,  तो  इस  वक्त  डिवीजन  नहीं  हो  सकता
 योंकि  जब  एक  बा  र  डिप्टी  स्पीकर  ने,  भीतर र
 ने,  कह  दिया  कि  अमेंडमेंट  पास  हो  गई  तो
 उस  के  बाद  डिवीजन  नहीं  हो  सकता  ।  मैं

 कहना  चाहता  हूं  (व्याघात)

 संसद  कार्य  तथा  संचार  मंत्री  (  eto
 राम  सुभग  सिह)  :  मैं  प्वाइंट  झाक  आर
 उठाना  चाहता  हू  ।

 Shri  Kanwarlal  Gupta:  I  would  re-
 quest  the  hon.  Minister  not  to  inter-
 fere.

 मैं  यह कहना  चाहता  था  कि  चूंकि  यह  भ्र में डमेट
 शब  बिल  के  साथ  पास  हो  गई  है,  और  दूसरी
 चीज  यह  है  कि  मैं  धपने  भाई  से  सहमत  हूं  जो

 कुछ  उन्होंने  पजाब  सरकार  के  बारे  में  कहा
 कि  चूंकि  श्रबन  यह  भ्रमेंडमेंट  पास  हो  गई  है  इस
 लिये  यह  नो  कांफ़िडेंस  है  कौर  सरकार  को
 इस्तीफा  दे  देना  चाहिये।

 Shri  Dattatraya  Kunte:  I  want  to
 make  a  few  observations  before  you
 come  to  any  conclusion  on  the  mat-
 ter...

 Mr.  Deputy-Speaker:  On  the  same
 point  of  order?

 Shri  Dattatraya  Kunte:  Yes.

 As  my  predecessor  has  rightly  put
 it,  the  shorthand  notes  are  there;  re-
 ference  may  be  made  to  the  shorthand
 notes  or  the  tape-recording  which  is
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 there,  which  will  indicate  that  you  in
 your  best  judgment  did  declare  it
 twice,  not  once.  You  said  “The  Ayes

 ave  it’,  waited  for  a  moment  for
 any  one  to  rise  for  a  division.  Nobody
 rose.

 Dr.  Ram  Subhag  Singh:  No,  no.  That
 ig  not  so.  (Interruptions).

 Shri  Dattatraya  Kunte;  I  am  not
 yie'ding.  Let  them  shout,  lam  not
 yielding.  I  know  what  shouting  is.

 An  hon.  Member:  Then,  we  shall
 also  shout.

 Shri  Dattatraya  Kunte:  Go  ahead.
 As  long  I  am_  in  possession  of  the
 House,  I  am  not  going  to  yield,  let
 them  shout.

 I  was  submitting  that  the  rccord  is
 there.  I  am  only  suggesting  to  the
 Chair  that  the  recorg  be  cunsultea,
 the  tape-recorder  and  also  the  short-
 hand  notes,  I  have  confidence  in  the
 shorthand  reporter  also.  Therefore,  I
 was  simp'y  saying:  let  the  Chair  ex-
 amine  for  itself  the  records  both  of
 the  tape  recorder  and  also  the  short-
 hand  Reporter,  and  if  he  finds  that
 the  statement  which  I  have  made  is
 correct,  because  the  tape-record  ought
 to  record  that  voice—if  I  demand  a
 division,  my  voice  would  be  recorded
 there—if  that  is  the  position,  it  might
 be  a  lapse,  even  Homer  nods,  nothing
 is  lost.  I  would  only  point  out  that  I
 am  not  of  the  same  opinion  which  has
 been  voiced  jus  now,  as  the  Govern-
 ment  has  another  remedy.  This  Bill
 will  go  to  the  Upper  House,  there  the
 amendment  cou'd  be  passed,  it  can
 come  back  to  this  House.  Therefore,  if
 some  lapse  has  happened...

 Dr,  Ram  Subhag  Singh:  Trere  is  no
 lapse.

 Shri  Dattatraya  Kunte:  ...they  must
 pay  the  price  for  it.  To  bamboozle  and
 to  shortcircnlt  the  procedure  of  this
 House  is  a  wrong  practice,  and  I  am
 finding  that  since  the  first  day  of  the
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 I
 eny
 the  rd,  both  of  the  tape-recorder
 and  of  the  shorthang  Reporter.  It  need
 wot  take  any  advice  from  me  or  from
 ary  other  member.  If  no  reference  is
 Going  to  be  made  either  to  the  record
 of  the  tape-recorder  or  the  shorthand
 notes,  I  will  have  to  say  that  harm  is
 Ddeing  done  to  this  august  House.

 Deputy-Speaker’s  mouth  “The  Ayes
 have  it”  escaped,  that  is  true.  (Inter-
 vuptions).  But  I  will  remind  you  that
 you  at  once  paused.  You  stopped,  at
 that  moment  we  asked  for  a  division,
 in  detween  your  two  “Ayes  have  it”
 we  asked  for  a  division.

 Some  hon,  Members:  No,

 Mr.  Deputy-Speaker:  It  is  not  ne-
 eessary  to  refer  to  the  records.  As  the
 hon.  Member  has  observed  and  has
 also  confirmed,  it  was  a  slip,  bu‘  on
 account  of  that  slip  you  should  not
 claim  that  there  is  no  occasion  for  a
 division,  because  immediately  I  had  a
 fook  at  him,  and  the  Minister  got  up
 and  immediately  askeq  for  a  division.
 (Interruptions).

 Shri  च  Krishnamoorthi:  The  Spea-
 ker  should  not  commit  an  error.  You
 must  safeguard  the  interests  of  the
 Chair.

 Shri  Jyotirmoy  Basu  (Diamond  Har-
 Dour):  Let  Mr.  Kunte’s  suggestion  be
 accepted.

 Shri  Kanwarlal  Gupta:  This  is  a  se-
 rious  matter

 Shri  Tenneti  Viewanatham:  I  have  a
 submission  to  make  Mr.  Deputy-
 Bpeaker.

 Shri  A.  K.  हम  (Calcutta  North
 West):  On  a  point  of  order,  Sir.  Once
 ग  Chair  has  declared  a  particular
 338  (Ai)  LSD--9.
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 announcement  ag  being  due  to  an  acci- dental  slip  or  error,  that  is  the  end  of the  matter  and  that  concludes  i.

 Shri  Tenneti  Viswanatham.  With great  deference  to  the  learned  Mem- ber  here,  may  I  say  that  it  will  be  a
 very  dangerous  practice

 Dr.  Kam  Subhag  Singh:  There  is
 nothing  dangerous  in  it.

 Shri  A,  K.  Sen:  It  can  only  ०९  upset
 by  an  adverse  vote  of  the  House.  (In-
 terruptions  )

 Shri  Tennett  Viswanatham;  There  is no  question  of  resignation  or  anything.
 Nobody  presses  for  it.  To  say  that
 there  was  a  slip  and  thercfore  to  per-
 mit  a  division  wil!  be  creating  a  very
 bad  precedent.  Tomorrow  it  insy  be  a
 more  important  measure  and  there-
 fore  this  House  should  not  be  made
 to  act  because  it  was  &  slip.  You  did
 not  say  that  it  was  a  slip.

 Mr.  Deputy-Speaker:  I  have  said  it;
 I  agreed  with  him...  (Interrup-
 trons).  There  is  no  necessity  to  refer
 to  the  tape  recorder.

 Shri  Piloo  Mody  (Godhra:):  I  appeal
 to  the  Minister  in  the  name  of  de-
 mocracy  to  accept  it  sportingly.

 oft  नंबर  जाल  गुप्त  :  सारे  इधर  के
 मैम्बर एक  राय  रखते  है  कौर  उनका  कहना  है
 कि  एमेडमेट  पास  हो  गई  है।  उधर  की  तरफ
 लोग  कह  रहे  हैं  कि  हमने  डिविजन  डिमाड
 किया  था  ।  इन  दोनों  बातों  को  ध्यान  में
 रखते  हुये  हमारी  यह  मांग  बड़ी  जायज  मांग
 है  कि  रिकार्ड  देख  लिया  जाये  कौर  टेप
 रिकार्ड  भी  देख  लिया  जाये ।  प्र मर  ड्राप
 इसको  एप्रिशिएट  नहों  करते  हैं  कौर  हस
 डिमांड  को  नहीं  मानते  हैं  भोर  डिवीजन

 भर  क करवात ेहैं  तो  यह  बहुत  शराब  प्रेसोडढेट

 होगा  कौर  इसका  बहुत  गहरा  असर  होगा
 ौर  इससे  डेमोक्रेसी  को  काफी  चोट

 पहुंचेगी  ।  इस  वास्ते  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि
 रिकार्ड  ह्लोरटेप  रिकार्ड  धाप  दोनों  देख

 लें  ध्रौरफिरजोकरना  हो  करें।
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 Ms.  Deputy-Speaker:  I  have  heard
 all  the  sides.  I  would  like  to  ask  this
 question.  Are  we  going  to  take  a
 stand  like  this  when-I  have  admitted
 that  it  was  a  slip?  That  is  the  main
 question,  In  this  august  House  when
 we  are  considering  an  important  mea-
 gure  like  this,  are  we  going  to  insist
 on  this,  when  I  have  admitted  that  it
 was  aclip.  I  think  they  are  perfectly
 right  when  they  are  claiming  a  divi-
 sion  and  so  I  have  ordered  a  division.
 Let  the  Lobbies  be  cleared......
 (Interruptions).  When  the  Division
 4s  ordered,  nothing  will  on  record.

 Several  hon.  Members  rose—

 Mr.  Deputy-Speaker:  Please  sit
 down,  The  lobbies  have  been  cleared.

 aft  gare  wrt  गीत:  उपाध्यक्ष  महोदय,
 भाप  हमारी  फोलिक  का  ध्यान  रखें।  हम
 आपको  झा  ह. 16  उल्लास  नहीं  क  रना  चाहते
 हैं,  लेकिन  अगर  इसी  तरह  कार्यवाही  चलाई
 गई,  तो  हम  इस  हाउस  में  नहीं  रह  सकेंगे  ।

 यह  बात  गलत  है।  यह  बड़ी  अजीब  बात  है
 कि  झप  लिखित  रिकार्ड  को  भी  नहीं  देखता

 चाहते  श्र  टेप  रिकार्ड  को  भी  नहीं  देखना

 चाहते  ।

 की  जार्ज  कर्नोडीश  (  बम्बई  दक्षिण  )  :
 उपाध्यक्ष  महोदय,  इस  तरह  का  गलत  और
 नियमों  के  विरुद्ध  कोई  काम  बाप  के  द्वारा
 नही  होना  चाहिये  i

 at  हर बधाल  देवरुप  (पूर्व  दिलो)  :
 उपाध्यक्ष  महोदय,  विरोधी  दल  का  सशोधन
 पास  हो  गया  है।  शब  सरकार  को  त्यागपत्र
 दे  देना  चाहिये।

 Mr.  Deputy-Speaker:  I  shall  repeat
 what  I  had  said.  It  was  a
 slip,  and  on  that  basis—(Interrup-
 tion).—please  sit  down,  jet  me  finish
 —I  do  not  think  this  august  House
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 inherent  right  to  claim  a  division—
 (Interruption).

 Several  hos.  Members  rose-—

 की  अर्थ  क्ेग्डीया :  उपाध्यक्ष  महोदय
 श्राप  मेरा  व्यवस्था का  प्रश्न  सुनिये

 Mr.  Deputy-Speaker:  I  will  now
 put  all  the  amendments  to  the  vote,
 except  the  Government  amendment.

 Shri  P.  KE.  Deo  (Kalahand):  Sir,
 what  I  have  learnt  is  that  after  you
 have  given  your  ruling  on  the  subject,
 and  said  that  an  amendment  has  been
 adopted—“The  Ayeg  have  it,  the  Ayan
 have  it,”  they  cannot  retract  and  go
 back.  It  was  embarrassing  for  us
 even  to  participate  in  the  debate  any
 longer.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Do  you  want
 to  teke  advantage  of  that  slip?

 Mr.  Deputy-Speaker:  I  have  called
 Mr  Sen  (Interruptions).

 को  जाऊं  कर्ेन्डीस  द:  पहले  से  खड़ा

 हैं  ।  पहले  बाप  मेरा  ठप वस् था  का  प्रश्न

 सुनिये

 Shri  Kanowarhkl  Gupta:  The  matter
 has  been  decided.  If  you  have  got
 any  doubdt,  please  find  out  from  the
 tape  record.

 Mr.  Deputy-Speaker:
 ting  the  slip,  I  have
 tions).

 थी  जायजे  फर्मेन्डीश  उपाध्यक्ष  महोदय
 मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  सुनिये  |  मैं  बाप
 श्यान  नियम  367  की  ओर  दिलाना  चाहता
 हूं  जिस  में  कहा  गया  है  :

 After  admit-
 (interrup~
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 इस  नियम  का  उपनियम  (2)
 इस  अकार  है  :

 “(3)  The  Speaker  shall  then
 say:  “J  think  the  Ayes  (Qr  the
 Noes  as  the  case  may  be)  have
 it’.  If  the  opinion  of  the  Speaker
 as  to  the  decision  of  a  question  is
 not  challenged

 An  hon.  Member:  It  has  been  chal-
 lenged.

 Shri  George  Fernandes:
 ४०,  ३९  shall  say  twice:  ‘The

 Ayes  (or  the  Noes,  as  the  case
 may  be)  have  it”  and  the  question
 before  the  House  shall  be  deter-
 mined  accordingly.”

 waar  में झाप  ने  हम  लोगों  की  मदद  की  है  ।
 कब  जो  चिल्लाया  जा  रहा  है  उस  का  जाया
 श्राप  के  मूल  से  यह  गाया  है.  “मैं  दे  गलती
 की  है  देयर  वाज  ए  स्लिप  आन  माई  पार्ट  |
 मैं  आप  से  बहुत  अदन  के  साथ  कहना  चाहता
 है  कि  भाप  की  शोर  से  कोई  गलती  या  स्लिप

 नहीं  हुई  है।  जिस  वक्त  आप  ने  इस  तरमीम
 को  पेश  किया  उस  वक्त  इस  तरफ  के  लोग
 ज्यादा  संख्या  में  सदन  में  मौजूद  थे  |
 उस  तरफ  के  लोगों  ने  इस  कानून  शौर  इस
 तरमीम  का  महत्व  नहीं  समझा  जिस  के
 कारण  वे  लोग  सदन  में  मौजूद  नहीं  थे  ।
 जब  उन  को  भ्र पनी  गलती  महसूस  हो  गई  कि
 उन  की  लापरवाही  की  वजह  से  यह  तरमीम
 पास  हो  रही  है,  क्योंकि  हमारी  तरफ  से  कहा
 गया  कि  हमारी  तरमीम  पास  हो  गई  है,  तो  उन
 की  तरफ  से  चिल्लाना  शुरु हों  गया  t
 झापने  एक  बार  एक  निर्णय  दिया  और  एक
 तरमीम  को  पास  किया  |  एक  नियम  के
 आधार  पर  दिया  हुमा  निर्णय  अगर  बदलने
 का  काम  बाप  करेंगे  तो  शु इतना  कहूंगा  कि  यह
 नियम  उल्लघंन  हो  जायगा,  पह  नियम  को
 तोड़ने  का  काम  हो  जायगा  |  बिल्कुल  एक
 सा सूली  सी  गातो  की  बजह  से  छोटी  सी
 गलती  की  बजह  से  लापरवाही  की  बजह
 से  सरकार  गो  राज  यहां  पर  हम  झुकाना
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 पढ़ा  है  कब  इनको  बचाने  का  काम  भाप  की
 तरफ  से  नहीं  होगा  भाहिपे  । नियमों  का
 फालन  करना  कौर  पालन  कर नाता  श्राप सा
 काम  है  t  ane  नियमों  के  संरक्षक  हैं  1
 इनका  आपने  संरक्षण  करना  है  ।  नियमों
 को  तोड़ने  का  महापाप  इन  लोगों  को  बजाने
 के  लिए  आपके  हाथ  से  हो  जाएगा  तो  मह
 सर्वेक्षण  अनुचित  होगा  ।

 श्री  मनु  भाई  पटेल  (सोई:
 एमेंडमेट  के  बारे  में  वाईज  हद  इट  यह  तो  श्राप
 बोले  थ  लेकिन  आपने  यह  नहीं  कहा  था  कि
 एमेडमेट  इज  पास्ट  शौर  एमेडमेट  इज  पास्ट
 कहने  से  पहले  ही  हमारी  तरफ  से  डिविजन
 माग  ली  गई  थी---(इंटरप्शग्न)  :

 hri  =Dattatraya  Kunte:  Sir,  you
 have  come  to  the  rescue  of  persons
 who  need  not  be  rescued  at  this  stage,
 because  they  need  not  leave  ther
 chairs  and  go  to  the  other  side.  This
 is  not  a  defeat  where  the  Government
 has  to  resign.  The  remedy  is  there;
 they  can  go  to  the  Upper  House.  If
 a  शु  has  been  committed,  let  us  find
 out  by  whom  it  has  been  committed.
 (Interruption),  An  hon.  Member  here
 wants  to  convert  this  into  a  machtli
 bazar,  He  has  no  right  to  say  that.

 Sir,  on  the  first  point  I  said,  let  us
 refer  to  the  tape  record  and  shorthand
 notes.  The  Chair  was  pleased  to  say
 that  the  Chair  committed  a  slip.
 Before  the  Chair  said  that  I  referred
 to  ‘Homey  also  node’  and  all  that.
 Let  us  find  out  from  the  tape  record
 whether  the  Chair  immediately  said
 that  a  slip  was  committed  or  there
 was  a  time  lag  of  5  to  20  minutes.
 Then  it  cannot  be  a  slip.  I  am  not
 making  any  statement  at  all.  I  arn
 only  pleading  with  the  Chair,  that  the
 Chair  should  itself  look  into  the  tape
 record,  into  the  shorthand  records
 and  see  whether  ten  to  fifteen  minut-
 es  elapsed  before  the  Chair  said  that

 a  slip  was  committed.  If  the  records
 show  that  it  was  after  a  lapse  of  ten
 or  fifteen  minutes  that  the  Chair  said
 that  a  slip  wag  committed,  well,  then
 let  the  consequences  be  taken.  They
 are  not  80  heavy.  It  only  means  some
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 {Shri  Dattatraya  Kunte])
 time.  Let  me  make  it  very  clear,  Sir,
 that  if  such  a  ruling  is  given  at  this
 atage  the  Chair  ig  asking  us  to  dis-
 respect  the  rules  of  this  House.  In
 the  last  few  days  that  I  have  sat  in
 this  House,  unfortunately,  I  have  seen,
 with  due  respect  to  the  Chair  a  Mem-
 bers  of  the  House,  not  sufficient  res-
 pect  being  paid  to  the  rules  of  this
 House,  I  do  not  say  that  the  Chair  has
 been  very  co-operative  in  seeing  that
 the  rules  are  obeyed—with  humility  I
 sty  that;  if  I  have  committed  anv  mis-
 take  I  apologise  to  the  Chair.  Yester-
 day  athing  happened,  The  House  could
 mot  have  taken  up  two  motions  and
 discussed  them.  At  one  time  we
 pointed  it  out  to  the  Chair.  Today
 again  we  are  committing  another  mis-
 take.  If  we  are  going  to  commit
 mistakes  like  this  and  then  our  rules
 are  not  followed  it  will  lead  to  a
 pandomonium,  Therefore,  I  earnestly
 appeal  to  the  Chair  and  through  the
 Chair  to  the  Members  on  the  Treasury
 Benches  to  see  that  we  do  not  convert
 this  House,  this  august  Parliament  of
 this  country,  into  this  a  pande-
 monium—my  hon.  friend  here  wants
 to  name  it—I  do  not  want  to  say  so—
 a  fish  market  Therefore,  I  would
 humbly  request  you  do  not  to  do  this
 thing  because  this  is  a  small  matter,
 the  matter  could  be  taken  to  the
 Upper  House,  it  could  come  back  here
 and  then  it  could  be  passed

 It  is  a  small  matter  and  all  this
 should  not  be  done  just  on  the  pretext
 of  a  slip.  I  have  made  a  request  for
 reference  to  the  tape-recorder.  If
 the  Chair  is  not  to  concede  this  small
 request  of  referring  to  the  tape-
 record,  not  to  any  ststement  either  by
 me  or  by  any  other  Member,  the  only
 course  open  to  honest  men  like  me  35
 to  walk  out  and  that  ig  whet  ॥  will
 resort  to.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Shri  Fernandes
 referred  to  rule  367  and  pointed  out:

 ‘Tf  the  opinion  of  tha  Speaker
 as  to  the  decision  of  a  question
 is  challenged,  he  shall  order  that
 the  Lobby  be  cleared.”
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 Shri  s.  MM  Banerjee  (Kanpur):  It
 Wag  not  challenged.

 Mr.  Deputy-Speaker:  But  there  is
 another  provision,  namely:~

 “After  the  lapse  of  two  minutes
 he  shall  put  the  question  a  second
 time  and  declare  whether  in  his
 opinion  the  “Ayer”  or  the  “Noes”
 have  it.”

 This  provision  is  intended  if  by  any
 slip  the  opinion  expressed  by  the
 House  (Interruption).  Then,  there
 ig  another  provision:—

 “If  the  opinion  so  declareg  is
 again  challenged,  he  shall  direct
 that  the  votes  be  recorded  either
 by  operating  the  automatic  vote
 recorder  or  by  the  members  going
 into  the  Lobbies:”  (Interruptions)

 Shri  8.  M.  Banerjee:  Kindly  read  the
 rules  during  the  inter-session  and
 then  give  a  ruling  on  the  subject...
 (Interruption)

 Shri  Kanwarial  Gupta:  Why  do  you
 not  listen  to  the  tape-record  and
 decide?

 Mr.  Deputy-Speaker:  Therefore,  the
 rules  lay  down  that  because  we  want
 to  ascertain  the  correct  judgment  of
 the  House—not  ance  or  twice  but
 even  thrice.  Whatever  Shri  Kunte
 may  have  observed,  we  are  observing
 the  rules.  Yesterady  also  the  Speaker
 observeq  the  rules.  I  have  got  the
 lobbies  cleared,  I  will  order  the  divi-
 sion...  (Interruption).

 Shri  Dattatraya  Kunte:  We  walk
 out.

 5.38  hrs.

 Shrt  Dattatraya  Kunte  then  left  the
 House.

 Some  hon.  Members:  Shame,  shame.

 Several  hon,  Members  then  left  the
 House,
 Shri  Pileo  Mody:  Why  do  you  not

 consult  the  records?
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 af)  weer  विहार  वाजपेयी  (बलरामपुर):
 मुझे  इतनी  बात  कहनी  है  कि  यह  गातो  आपकों

 हुई  है  या  कांग्रेस  पार्टी  की  हुई  है  ?  भ्रमर
 गलती  कांग्रेस  पार्टी  की  हुई  है  तो  उसे  आपको
 सपनो  गलती  नहीं  बनानी  चाहिये  !

 Mr.  Deputy-Speaker:  It  is  my  slip.

 हिचका,  M.  Bamerjee:  There  is  no
 question  of  there  bemg  your  slip  It
 is  a  ship  on  their  part,

 Shri  Bal  Raj  Madhok-
 altp  on  your  part.

 shri  S.  M.  Banerjee:  That  is  why
 we  did  not  want  a  Congress  man  to  be
 there  in  the  Chair.

 There  is  no

 Shri  A.  B.  Vajpayee,  Shri  Bal  Raj
 Madhok,  Shri  S.  M,  Banerjee  and  some
 other  hon,  Members  left  the  House.

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  question
 is:  कि1

 Page  2,  line  2l—

 for  “three  years”
 “one  year”  (a).

 substitute

 ’  AYES

 Division  No.  6
 Patel,  Shri_N.  N

 NOES
 Ahmed,  Shri

 Bajaj,  Shri  Kamalnayan
 Barua,  Shri  R.

 Barupal,  Shri  P.  L.
 Basw:  Shn
 Bhakt  Darshan,  Shri
 Bhargava,  Shri  B.  2

 Bhetigeharyya,
 Shrt

 Bohra,  Shri  Onxariai
 Brahm  Prakash.  कुचला
 Buta,  Singh,  Shri
 Chaturvedi,  Shr:  R_  L

 Chaudhary,
 Shri  Nitira)

 Shrimati

 Mahadeva

 Singh

 Hajarnawis,  Shri
 Iqba!  Singh,  Shri
 Jadhav,  Shri  Tuishidas
 Kavade,  Shri  B.  R.
 Kotoki,  Shri  Liladhar
 Kinder  Lai,  Shri
 Lakshmikantammia,

 Lalit  Sen,  Shri
 Laskar,  Shri  N.  R
 Lutfal  Ha

 que:
 Shri

 एप् दात  Dr.
 Mahinda,  Shri  Narendra

 Malhotra,  Shri  Inderjit

 ete,  Bill  3338

 Page  2,—
 omit  lines  6  to  13.  (6)

 Page  2,—
 omet  lines  28  and  24.

 Page  2,  line  8,---
 (8)

 after  “and”  insert  “,  not  exceed-
 ing  two,  La  (15).

 Page  2,  line  i,—
 for  “diferent”  substitute  “two”.

 (16).

 Page  2,—.
 after  line  24,  msert—

 ‘(c)  in  sub-section  (3),  after
 the  word:  “hereinafter  appear-

 ing”,  the  following  shall  be
 wmserted,  namely:

 “after  payment  being  made
 within  a  period  not  exceeding
 sixty  days”.’  (18).

 Page  2,  line  23,—-
 for  “three  years”  substitute—

 “six  months’.  (30).
 The  Lok  Sabha  divided.

 Pandit,  Shrimati  Vijays
 Lakshmi

 Pant,  Shri  K.  C.
 Parmer,  Shri  Bhaljbhai
 Partap  Singh,  Shr:
 Pate),  Shri  Manibhnai  J.
 Patel,  Shri  Manubhai
 Patil,  Shri  C.  A.
 Bam,  Shri  s.  B.
 Pati!’  Shri  T.

 Raj  Deo  Singh,  Shri
 Ram  Kishan,  Shri
 Ram  Subhag  Singh,  Dr.
 Ram  Sewak,  Shri
 Ram  Swarup,  Shr:

 amesh  Chandra,  Shri
 Rampur

 Manadevee Pe Chavan,  Shri  Y.  8  Mishra,  Bibhuts  Ramsehek!
 Das,  Shri  Mishra,  Shri  G.  8.  Singh.  Shri

 oy  ee
 “ne

 rd  Reali oor,  न
 =  hie  Nahata  Shri  Amrit  Roy,  Shri  Bishwanath

 Ganesh,  Shri  K.  FB.  Nayar  Sushila  Shrimatl
 Uma

 Shri  Tukaram  Pandey,
 Nath

 Pahadia,  Shri
 Shr  4  Saha,  Shri  9.  K

 Sayyad  Ali,  Shri
 Vishwa
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 Sen,  Shri  P.  5  Suidyya,  Shri  Tiw.  Shri  D.  N.
 Sethi,  Shri  P.  C  Sinha,  Shrimati  Tar-

 oe Shah,  Shri.  Manabendra  keshw  Tulsidas,  ०  न
 Sheo  Narain,  Shri  Ss  Verma,  Shri  Prem ane,  S
 Shinde,  Shri  Annasahib  Supakar,  Shri  Sradhakar

 Swaran  Singh,  Shri Shiv  Chandika,  Shr

 Shri  A.  T.  Sarma  (Bhanjangar):
 The  machine  is  not  working.

 The  result  of Mr,  Deputy-Speaker:
 the  Division  is:

 Ayes  |

 Noes  83

 Seme  hon.  Members:  The  machine
 is  not  working

 Mr.  Deputy-Speaker:
 lease  rise  in  their  seats.

 They  may

 Some  hon.  Members  rose—

 Mr.  Deputy-Speaker;  ‘The
 have  it;  the  “Noes”  have  it.

 The  motion  was  negatived.
 Mr,  Deputy-Speaker:  I  shall  now

 out  Government  amendment  No  24
 to  the  vote  of  the  House.  The  ques-
 tion  is.

 Page  2,  line  2,—

 “Noes”

 after  “have  been  made”  insert—
 “(wherever  required)"  (24).

 The  motion  was  adopted.
 Mr.  Deputy-Speaker:  The  question

 te:

 “That  Clause  3,  as
 stand  part  of  the  Bill.”

 The  motion  was  adopted,
 Clause  3,  as  amended,  was  added

 to  the  Bill.
 Clause  4—(Validation  of  certain

 requistions).
 Mr.  Deputy-Speaker:  We  shall

 take  up  cliuse  4.  In  regard  to  this
 clause,  thee  are  some  amendments:
 Nos.  9,  10,  und  20,  No,  20  is  the  same
 as  No.  ३306,  Then  there  are  amend-~
 ments  Nos’  19,  and  23.  Thesi  there
 are  Government  anitéadiments  Nos.  25,
 26,  27  and  28.  Then  there  ३8  another

 amended,

 amendment  No.  31  Is  any  of  these
 amendments  moved?

 Shri  Annasahib  Shinde:  I  am  mov-
 Ng  amendments  Nos.  25,  26,  27  and

 e.  Amendments  made:
 Page  2,  line  ह:

 omit  “or”.  (25).
 Page  3,  line  3,—

 omit  “or”,  (26).
 Page  3,  lines  7  and

 omit  “in  pursuance  of  one  or
 more  reports  made  under  sec-
 tion  5A  thereof”.  (2).
 Page  3

 after  line  25,  insert—
 “(3)  Where  acquisition  of  any

 particular  land  covered  by  a
 notification  under  Sum-sec-
 tion  qa)  of  section  4  of  the
 principal  Act,  pubhshed  before
 the  commencement  of  the  Land
 Acquisition  (Amendment  and
 Validation)  2  of  39607  Ordi-
 nance,  ‘1967,  75  or  has  been
 made  in  pursuance  of  any  dec-
 laration  under  section  6  of  the
 Principal  Aca,  whethcr  made
 before  or  after  such  com-
 mencement,  and  such  declara-
 tion  725  or  has  been  made  after
 the  expiry  of  three  years  from
 the  date  of  publication  of  such
 Notification,  there  shall  be  paid
 simple  interest,  calculated  at
 the  rate  of  six  per  centum  per
 annum  on  the  market  value  of
 such  land,  as  determined  under
 section  23  of  the  principal  Act,
 from  the  date  of  expiry  of  the
 said  period  of  three  years  to
 the  date  of  tender  of  payment
 of  compensation  awarded  |  by
 the  Collector  for  the  acqulsi-
 tion  of  sudh  land:

 Provided  that  no  such
 oa shall  be  payable  for  any  period

 during  which  the  proceedings



 ‘3341

 fox  the  acquisition  of  any  land
 were  held  up  on  account  of  stay
 or  injunction  by  order  of  a
 court:

 Provided  further  that  nothing
 in  this  sub-section  shall  apply
 to  the  acquisition  of  any  land
 where  the  amount  of  compen-
 sation  has  been  paid  to  the
 persons  interested  before  the
 commencement  of  this  Act.”
 (28).

 (Shri  AnnasahildD  Shinde)

 Mr,  Deputy-Speaker:  The  question
 is:

 “That  clause  4,  as  amended,
 stand  part  of  the  Bill.”

 The  motion  was  adopted.
 Clause  4,  as  amended,  was  added  to

 the  Bull,
 Mir.  Deputy-Spesker:  There  are  no

 amendments  to  Clause  5.

 Shri  झ,  Krishnimoorthi:  I  have
 @iven  an  amendment  to  clause  4.

 Mr.  Deputy-Speaker:  We  have
 adopted  clause  4  You  were  not
 present  then,  I  shall  put  Clauses  5
 and  i,  the  Enacting  Formula  and  the
 Title  to  the  Bill.  The  question  is:

 “That  Clauses  5  and  lL  the
 Enacting  Formula  and  the  Title
 stand  part  of  the  Bil.”

 The  motron  was  adopted,

 Clauses  5  and  1  the  Enacteng  Formula
 and  the  Title  were  added  to  the  Bill.

 Shri  Anmasghib  Shinde:  Sir,  I
 move:

 “That  the  Bill,  as  amended,  be
 pessed”
 Mr.  Deputy-Speaker:  Motion  moved:

 “That  the  Bill,  as  amended,  be
 passed.”

 लो  पीयूसी  ॥... अ  (मोतिहारी)  :

 उपाध्यक्ष  महोदय
 गरीब

 ने  बह  अवया-
 सन  दिया  है  कि  सरक।र  एक्वीजिशन  के

 Land  Acquisition  CHAITRA  16,  889  (SAKA)  etc.  Bill  3342

 के  सब  पतलूनों  पर  भंज्छी  तरह  से
 विचार

 कर  के  अगले  सेशन  में  इस  बिल  को  फिर
 लायगी  |  मैं  साशा  करता  हूँ  कि  वह  अपने

 इस  कमिटमेंट  को  पूरा  करेगें  1  सैंड  एक्वीजिशन

 कानून  को  जिस  तरह  से  एन फोर्स  किया  मया

 है.  उस  से  किसानों  को  बहुत  तकलीफ होती
 है  शौर  उन  की  बहुत  सी  जमाने  चली  गई
 है  7  उन  जमीनों  के  एवज  उस  लोगों  को

 दूसरी  जमीनों  दी  जा  सकती  थी  लेकिन  वे

 नही  दी  गई  प्रौढ़  इस  सम्बन्ध  मे  बहुत  धांधली
 हुई  है  ।  मैं  उन  से  आग्रह  करूंगा  कि  बह
 इस  मामले  को  अच्छी  तरह  से  समझ  कर
 कौर  मेम्बरों  की  राय  ले  कर  भ्र गले  सेशन  में
 दोबारा  इस  बिल  को  लाये।

 shri  Dattatraya  SEunte:  Gir,  we
 are  at  the  third  reading  of  the  Bill
 This  38  unfortunate  that  we  are  DAs
 sing  such  &  measure—(Interruption)  ७
 I  am  speaking  on  the  third  reading
 and  a  Member  has  the  right  to  do
 I  have  caught  the  eye  of  the  Chair.

 Mr.  Deputy-Speaker:  He  has  got
 the  right.  Let  him  go  on.

 Shri  Dattatraya  Kunte:  It  is  very
 unfortunate  that  in  the  first  session
 of  the  Fourth  Lok  Sabha  we  are  lay-
 ing  down  a  tradition  of  disregarding
 the  very  eloquant  and  very  lucid  and
 learned  judgment  of  the  Supreme
 Court  by  pas3ing  such  a  sort  of  legis-
 lation  which  really  does  not  help  the
 Government,  and  at  the  same  time,
 causes  great  harm  to  the  peasants
 whose  interests  the  party  In  power  has
 been  claiming  to  be  having  utmost  in
 their  hearts  (Interruption).  When
 I  found  that  it  was  not  correct,  I  left.
 Now,  as  I  was  saying,  I  expected,  this
 first  session  of  the  Fourth  Lok  Sebha
 to  lay  down  different  traditions;  we
 have  three  different  repositories  of
 power  in  this  country—the  legislature,
 the  judiciary  and  the  executive  who
 should  respect  each  other  and  respect
 the  opinion  expressed  by  each  other.
 In  thie  particular  casa,  what  da  we
 find?  The  Supreme  Court,  on  a  mat-
 ter  which  came  before  it—it  did  not  do



 {Shri  Dattatraya  Kunte]
 it  amo  motu,  and  there  have  been  hun-
 dreds  of  thousands  of  cases  where  more
 than  one  declaration  might  have  been
 Passed  and  the  land  might  have  pas-
 sed  hands—gave  a  decision;  it  did
 not  bother  about  it  before  the  case
 came  before it.  When  one  citizen  takes
 amatter  tothe  Supreme  Court  and  be-
 lieves  that  he  has  won  in  law,  we
 the  supreme  legislature  of  this  coun-
 try  want  to  deprive  him,  by  passing
 this  legislation,  of  the  right  that  he
 had  earned  in  a  court  of  law.  If  we
 pass  this  legislation,  which  I  am
 afraid  this  House  by  the  majority
 which  the  Government  commands
 would  pass,  we  will  be  doing  a  dis-
 service  to  this  country,  because  we
 will  tell  the  people  that  the  judicial
 Gecision  and  the  judicial  interpreta-
 tion  of  law  passed  by  this  legislature
 or  by  its  predecessor  is  not  respected
 in  case  it  does  not  suit  the  wishes  of
 those  in  power.  Therefore,  I  will
 again  appeal  before  this  stage  js  over,
 to  the  Government  that  they  should
 reconsider  the  matter  and  withdraw
 he  Bill  rather  than  pass  it  and  take
 it  to  the  other  House  and  convert  it
 into  law.

 eft  wee  महुआ  (बाडमेर)  :  उपाध्यक्ष

 महोदय  मैं  माननीय  मंत्री  के  इस  आश्वासन
 का  स्वागत  करता  हूं  कि  वह  बहुत  ही
 शिक्षा  भूमि  अधिग्रहण  के  प्रश्न  पर  एक
 काम्प्रदेंसिव  कानून  पेश  करेगें  जो  इस  देश की
 बदलती  हुई  परिस्थितियों  के  अनुरूप  होगा
 जोझाज  के  नये  हालात  को  देखते  हुए
 भूमि-अधिग्रहण  की  सभी  समस्याओं  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  जनता  की  नस कली फो  को
 को  कस  से  करने  वाला  बिल  होगा  1

 भूमि  भ्रधिषग्रहण  को  जो  समस्या  है  वह  है

 झाधशुनिकरण  की  समस्या,  शहरीकरण  को
 समस्या  ।  हम  लोग  भावनाओं  मे  बह  कर
 जब  यह  बात  कहते  है  कि  यह  कानून  स्वत:

 ही  किसानों  के  हितों  के  खिलाफ  जाता  है  तो
 मैं  इस  बात से  सहमत  नहीं  हूं  ।  राज  के  युग
 में  झराधुनिकीकरण  कौर  शहरीकरण की  मांग  यह
 हू  दुनिया  के  हर  देश  में  यह  मांग  है।  इस  समय

 सरकार  को  लेती  की  किसानों  की  जमीन को  सेने
 पर  मजबूर  होना  पड़ता  है।  लेकिन  कानून
 ऐसा  होना  चाहिये  जो  कि  इस  झाधुनिफीकरण
 शौर  शहरीकरण  को  कम  से  कम  पीड़ादायक
 बनाये  कम  से  कम  किसानों  को  उस  से
 तकलीफ  हो  t  कम  से  कम  पीड़ा  की  मार्फत
 अधिग्रहण  हो  इस  प्रकार  का  कानून  होना
 चाहिये  ।  जिस  समय  यह  कानून  बनाया
 गया  उस  समय  इस  बात  का  ध्यान  नहीं  रक्खा
 गया ।  मैं  स्त्री  महोदय  से  निवेदन  करूंगा
 कि  जो  नया  बिल  पास  करें  उसमें  इस  बात  का
 ध्यान  रक्खे  ह:  जो  भूमि  ली  जाये  उस  को
 लेने  मे जिस  की  भूमि  ली  जाये  उस  को  कम
 से  कम  कृष्ण  हो  ।

 एक  कौर  समस्या  मैं  उस  वक्त  पेश  करना'
 चाहता  था  जब  कि  पहला  वाचन  चल  रहा  था,
 लेकिन  वह  मैं  श्री  पेश  करने  के  लिये  मजबूर
 हो  रहा  हूं  7  डिफेन्स  मिनिस्ट्री  ने  कुछ  जमीन
 स्क्वायर  की  है  7  यहा  पर  00  नीचे  या
 L00  एकड़  का  प्रश्न  नहीं  है।  उस  ने  करोड़
 000  बर्ग  मील  भूमि  स्क्वायर  की  है  1

 बहू  कितने  एकड़  होती  है  इस  का  हिसाब
 शाप  लगाइये  ॥  उस  में  फील्ड  फायरिंग

 रेन्ज  बनाया  जा  रहा  है।  उस  एक  हजार
 बर्ग  मील  में  38  गांव  भाते  है  जो  लोगों  से
 ले  लिये  गये  है  ।  वहा  पर  2  हजार  लोग  हैं
 कौर  एक  लाख  मवेशी  है  7  उन  को  गांवों
 कौर  घरो  से  निकाल  दिया  गया  है  ।  उन
 की  फसलें  यहा  खड़ी  है  लेकिन  यह  फैसला  को
 देख  तक  नही  सकते  है।  चारों  तरफ  कांटेदार
 तार  लगा  दिये  गये  है  2  हजार  आदमी
 बेघरबार  हो  गये  है।  मैं  चाहता  हूं  कि  भूमि
 अधिग्रहण  अधिकारों  का  उपयोग  करते  वक्त
 सरकार  इस  सदन  को  एक  झारबासन  दे
 कि  जब  कभी  सरकार  ऐटम  बनाने  की  कोशिश
 करे  ऐटम  बम  बनाने  के  प्रश्न  पर  जैसी  सरकार
 में  घोषणा  की  है  कि  यह  प्रश्न  खुला  है---
 मैं  उस  से  अनुरोध  करूंगा  कि  बहू  इस  बाल
 की  सदन  के  सामने  घोषणा  करे  कि  यदि  ..!



 सरकार  कसी  भी  किसी  भी  दिन  ऐटम  जमाने
 कोशिश  करेगी  तो  जैसलमेर  शौर  बाड़मेर
 जिलों  की  जमीन  इस  ऐटम  बम  के  टेस्ट  करने
 के  लिये  स्क्वायर  न  की  जायेगी  |

 शो  दिव  नारायण  :  उपाध्यक्ष  महोदय,
 &  इस  गर्वमेंट  से  साफ  कह  देना  चाहता  हूं
 कौर  इस  अपोजिशन  से  ज्यादा  स्ट्रांग ली  कहना
 आहत  हूं  कि  श्राप  जो  लैड  ऐक्विजिशन  कानून
 पास  करने  जा  रहे  हैं  वह  बढा  खतरनाक  है।
 एग्जाम्स  हमारे  सामने  है  कि  गाजियाबाद
 की  हजारों  बीघे  जमीन  ली  गई,  लेकिन  न
 उस  पर  मकान  बने  झोर  न  कोई  कंस्ट्रक्शन
 हुआ  ।  दाज  जा  कर  झगर  भाप  वहा  के
 ईक सानो  को  देखिये  तो  वह  बेचारे.  तितर
 बितर  हो  गये  ।  न  उन  को  कोई  रोजी  देने
 साला  है  और  न  खाना  देने  वाला  है।  |  झगर
 कप  को  राज  मकानों  की  जरूरत  है  तो

 ब्योदहू  मंजिले  मकान  बनवाइये  ।  जो  सरकारी
 दफतर  दिल्ली  मे  हैं  ग्रुप  को  क्यों  नही  हटाते  हैं  t
 इस  लिये  मैं  सरकार  से  कहना  चाहता  हूं
 (व्यवधान  )  मैं  किसान  का  बेटा  हूं,  में  जिम्मे-
 दारी  से  कह  सकता  हूं  क्योंकि  मैं  किसान  के
 दं  को  जानता  हू  -  उधर  वाले  लोग  ती  सिफ

 हुल्लड़बाजी  करना  जानते  हैं  ।  किसानों
 की  वकालत  करने  के  लिये  मैं  सरकार  से

 पुरओर  शब्दों  मे  कहना  चाहता  हूं  कि
 इस  तरह  का  कानून  बनाने  का  समय  वह
 होता  है  जन  इमरजेंसी  हो  या  कोई  लड़ाई
 हो  उस  वक्त  बाप  भले  ही  जमीन  स्क्वायर
 करे  ।  कोई  मेडिकल  कालेज  खोलना  हो  तब
 आप  जमीन  स्क्वायर  करें  7  लेकिन  अगर
 ऐसी  कीई  बात  मे  हो,  भाप  को  सिर्फ  दफतर
 खोलने  हों,  .00  आदमियों  को  बसाता  हों
 हो  शौर  इस  के  लिये  आप  किसानो  की  जमीन
 को  ले  लें,  मह  दीक  नहीं  है।  ,हम  भीख
 जागते  हैं  प्र सम रोका  जा  कर,  रूस  जा  कर  कि
 झ्  ला  कर  खिलाया,  भोर  यहां  इस  तरह  से
 करते  हैं  7  झगर  जमीनों  को  जबर्दस्त  लेना

 ही  पड़े  तो  मैं  कहना  चाहता  हूं  सरकार  से  कि

 बह  मुनासिब  इंग  से  करे  कौर  ठीक  कानून
 दर  कर करे ।

 शनी  तंचलसोदास  जाधव  (वीरमती)  :
 मैं  कोई  भाषण  नहीं  करना  चाहता  हूं  ।
 केबल  सूचना  देना  चाहता  हूं  in  पहली
 सूचना  यह  है  कि  जो  जमीन  कब्जे  में  ली  जाती
 है,  जब  वह  कब्जे  मे  लो  जाती  है  उसी  वक्त  का
 किसान  को  दाम  दे  दिया  जाये  ।  लेकिन
 नोटिफिकेशन  पहले  होता  है  और  यार
 पाच  वर्ष  बाद  कब्जा  किया  जाता  है  t
 में  कहना  चाहता  हु  कि  जिस  वक्त  कब्जा
 लिया  जाये  उसी  बात  का  दाम  दे  दिया  जाये  |

 दूसरी  बात  यह  फि  उसे  कब्जे  मे  लेने  के
 बाद  भी  लैंड  रेवेन्यू  काश्तकार  को  देनी  पड़ती
 है  ।  काश्तकार  खुद  लैंड  रेवेन्यू  देता  है
 लेकिन  उस  का  फायदा  उस  को  कोई  नहीं
 मिलता  ।  इस  लिये  जब  तक  जमीन  सरकार
 के  भ्र धि कार  में  हो  ,  लेड  रेवेन्यू  सरकार  दे  t

 तीसरी  बात  यह  कि  जमीन  की  जो
 कीमत  होती  है,  उस  को  भ्रमर  लोग  अपने
 मन  से  तय  न  करे  a  जो  प्रयास-पड़ोस  में
 जमीन  की  कीमत  हो  उस  के  हिसाब  से  काश्त-
 कार  को  भी  कीमत  मिलनी  'चाहिये  कौर  वह
 तुरन्त  मिलनी  चाहिये  ।  बीस  पच्चीस  1 । अ
 बाद  नद्दी  मिलती  चाहिये  1

 श्री  क.  ना.  तिवारी  (बेतिया)  :
 जो  कुछ  श्री  कुंटे  जी  ने  कहा  है  मैं  उस  की
 ताईद  करता  हु  और  सरकार  में  निवेदन
 करना  चाहता  हु  कि  इस  बिल  में  जल्दबाजी
 न  करे  ।  उस  को  इस  तरह  से
 लाना  चाहिये  जिस  मे  किसान  की  तकलीफ
 भी  दूर  हो  और  काम  भी  पूरा  हो  जायें  ni
 अगर  राज  किसानो  से  जमोन  को  लेने  में
 कोई  तकलीफ  होती  है  उन  को,  तो  वह  भी
 नही  होनी  चाहिये  ।

 श्री  बलराज  मधोक  :  उपाध्यक्ष  महोदय,
 इस  बिल  के  बारे  में  जितने  भी  लोग  बोल  हैं,
 चाहे  कांग्रेस  बैंडेज  के  चाहे  विरोधी  बेचैन  के,
 सब  मे  एक  मत  हो  कर  ,  एक  स्वर  से  इस  कप

 बिरहोर  किया  है।  इस के  बावजूद  भी  यदि,
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 कुछ  काग्रेस  सदस्यों  ने  इस  के  पक्ष  में  बोट
 दिया  है  तो  यह  उन  की  नैतिक
 कमजोरी,  नेक  कमी  है,  जिसका  परिणाम
 राज  देश  भर  मैं  देखा  जा  रहा  है
 यह  उन  की  नैतिक  कमजोरियां  ही  प्रकट
 करता  है  ।  प्रो  जब  वोटिंग  का  समय
 पाया  तो  मैं  समझता  हूं  कि  जब  उनके  मुंह  से
 अा पोज  निकला  तो  यह  उन  की  नैतिक
 आत्मा  का  पक्ष  था।  |  बोट  देते  वक्त  उन  की
 आत्मा  बोल  रहो  थी।  उन  का  शरीर
 कैद  है  लेकिन  उन  की  खात्मा  फिर  बोल  उठती

 है
 इस  लिये  मैं  कहूंगा  कि  भ्रमर  आप  समझते

 है,  भाप  की  आत्मा  अगर  मानती  हैं  कि  यह
 बिल  गलत  है,  शौर  आप  जानते  हैं  कि इस  बिल
 के  द्वारा  आप  प्रत्या यार  कर  रह  है  किसानों  के
 ऊपर  ,  इस  बिल  के  द्वारा  आप  दिल्ली  की
 हार्डासग  प्राब्लम  को  हल  नहीं  करने  जा  रहे
 है  बल्कि  लाखों  लोगों  को  बेघर  करने  जा

 रहे  है  तो  मैं  प्रार्थना  करूगा  कि  आज
 बाप  का  बहुमत  है,  आप  अपनी  आत्मा
 की  झा वाज  भी  सुनिये,  प्रा  प  नैतिकता  की  भ्रातृज
 को  भी  सुनिये  श्र  जनता  का  विचार  कर  के
 इस  बिल  को  पास  न  कीजिये  ।  समय  गुजरने
 दीजिये,  शौर  फिर  जैसा  मंत्री  महोदय  ने  कहा
 है  कि  वहू  कमिशन  मुकरंर  करने  वाले  है,
 पालियामन्द्री  कमिशन  मुकरंर  किया  जाये  |
 उस  को  रिपोर्ट  भाने  दी  जाये  ।  उस  के  बाद
 अच्छे  तरीके  से  बिल  पास  करना  हो
 उसे  पास  किया  जाये  ।  इस  . 7
 सम्बन्ध  में  मैं  फिर  प्रार्थना  कागा  कि  इस

 को तुरन्त  पास  न  किया  जाये  |

 Shri  झ,  Krishnamoorthi;  Mr,  Deputy-
 Speaker,  Sir,  since  the  Bill  was  intro-
 duced  in  the  Lok  Sabha,  so  many
 things  have  happened,  some  parlia-

 “mentary  and  some  unparliamentary.
 Whatever  it  may  be,  we  are  now  at
 the  final  stage  of  the  Bill.

 I  spoke  on  the  Bill  yesterday  and
 the  Government  hag  now  come  for-
 ‘ward  with  an  amendment  on  which  I
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 eould  fttot  speak.  Anyway,  ¥  thank
 the  Government  for  having  at  least
 introduced  an  amendment  to  safe-
 guard  the  interests  of  those  people
 whose  lands  have  been  notified  right
 from  949  onwards.  This  is  only  2
 half  measure  which  will  satisfy  the
 People  to  some  extent.  My  request
 to  the  Government  38  that  the  entire
 ‘and  acquisition  law  must  be
 thoroughly  changed.  The  hon.  Min-
 ister  has  already  made  a  statement  on
 the  floor  of  this  House  that  he  will
 constitute  a  Parliamentary  Committee
 to  go  into  the  working  of  all  the  as-
 pects  of  the  Bill,  Though  the  Ordi-
 nance  gives  still  three  or  four  months
 time,  the  Government  has  thought  it
 fit  to  pass  it  immediate’y  to  safeguard
 the  interests  of  the  Government
 acquisitions

 My  only  request  is_  this:  let  the
 Government  constitute  a  Parliamen-
 tary  Committee  to  go  into  the  aues-
 tion  of  Land  Acquisition  Act  imme-
 diately,  so  fhat  we  can  discuss  at  full
 length  the  aspects  of  the  Land  Acquisi-
 tion  Act.

 48  brs,
 Shri  Tenneti  Viswanatham:  We

 have  taken  an  oath  to  observe  the
 Constitution—noat  only  the  letter  of
 the  Constitution  but  also  the  spirit  of
 the  Constitution  After  the  Second
 Reading  was  over  and  after  the  Third
 Reading  has  begun,  we  have  heard
 speeches,  also  from  the  Congress  side
 opposing  this  Bill  practically.  There-
 fore,  the  result  of  the  discussion  3३  that
 almost  the  entire  House  js  against  it
 excepting  the  Executive  which  has
 given  a  whip  in  this  matter.  If  no
 whip  was  given,  it  was  clear  that  the
 clauses  also  would  have  been  opposed
 by  most  of  the  Congress  Members.
 Therefore,  if  the  Government  should
 observe  the  spirit  of  the  Constitution,
 I  think  they  would  do  well  ta  with-
 draw  the  Bill  even  at  this  stage.  There
 ig  absolutely  no  difficulty,  fdr,  the
 Minister  has  already  promised  ‘that  he
 would  introduce  a  comprehensive  Bill.
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 We  have  taken  an  oath  that  we  would
 respect  the  spirit  of  the  Constitution.
 The  Supreme  Court  is  »  part  of  the
 Constitution.  The  moment  the
 Supreme  Court  interprets  your  legisla-
 tion,  immediately  you  come  forward
 with  a  legislation  to  nullify  the  inter-
 pretation.  Is  it  observing  the  spirit  of

 the  Constitution?  Let  the  Government
 ponder  over  this.

 थी  हरब पाल  देवगण  :  उपाध्यक्ष

 महोदय,  मैं  इस  बिल  का  घोर  विरोध  करता

 हूं  भोर  इस  सदन  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह
 इस  बिल  को  इस  स्टेज  पर  भी  पास  न  करे।
 यह  बिल  जनता  विरोधी  है।  इस  बिल  से  पहले
 हो  किसानों  को  बहुत  नुकसान  पहुंचा  है  भौर
 झगर  यह  पास  हो  गया  तो  यह  किसानो  के
 हितों  को  तबाह  कर  देगा।  इसलिए  जो

 कुछ  पीछे  इस  बिल  से  नुकसान  गधा  है उस  को
 अन  आगे  नहीं  बढ़ाना  चाहिए।  i894
 के  प्रिंसिपल  ऐक्ट  के  द्वारा  भी  जो  किसानों
 को  सुविधाएं  प्राप्त  थी  वह  भी  इस  बिल  के
 द्वारा  छीनी  जा  रही  है।  विदेशी  सरकार  से
 हम  यह  उम्मीद  नहीं  रख  सकते  थे  कि  वह
 जनता  का  ध्यान  रखेगी  लेकिन  ब  जो  इस
 वक्त  सुविधाएं  प्राप्त  थी  वह  सरकार  को
 छीनना  नहीं  चाहिएं।

 इस  बिल  का  सदा  के  सभी  माननीय
 सदस्यों  ने  विरोध  किया  है।  कांग्रेस  बैंडेज
 में  स ेकिसी  ने  भी  उस  के  समर्थन  में  तक  नहीं
 दिये।  इस  से  यहां  दिल्ली  के  हजारों  किसान
 बेचर हो  गये  है।  45  पैसे  फी  गज  के  हिसाब
 से  जमीन  लेकर  उन  को  200 रुपये गज़  तक
 मीम  देखी  है।  उन  के  जमीन  छीन  कर
 मुआवीया  थोड़ा  देकर  उन  को  बेरोजगार
 और  बेघर  कर  दिया  है  और  भागे  भी  यहा

 उम्मीद  है  कि  यह  किसानों  को  जो  बचेखुजे
 किसान  है  उन  को  भी  तबाह  कर  देगी।
 इसलिए  जिन  लोगों  ने  मौन  बनाये  हैं  उन
 के  भी  मकान  दिल्ली  में  उजाड़  दिये  गये  ौर

 जे  पुलिंग  ई  गुद्दी सिलेगा
 इसलिए

 पास  AY  t a
 का  बिरेन करता  हु  और  सभी  संदर्भों
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 से  अपील  करता  हूं  कि  बह  इस  बिल  को  पास
 ने  करें।

 बीनती  लक्ष्मीबाई:  उपाध्यक्ष  महोदय,
 मेरी  अपने  उधर  के  भाइयों  से  यहाँ  भ्र पील
 है  कि  उन  को  झपना  एप्रोच  कंस्ट्रक्टर  रखना
 चाहिए।  उन  को  इस  बात  का  ताज्जुब  होता
 हैकि  वैसे  तो  हम  इस  बिल  की  खामियां
 अपनी  स्पीच  में  बतलाते  है  और  सुधार  के
 लिए  मंत्री  महोदय  को  सुझाव  देते  हैं,  स्पो ों  में
 तो  हम  लोग  विरोध  करते  है  लेकिन  जब
 बोटिंग  का  समय  जाता  है  तो  हम  उस  में
 विरोधी  लोगों  के  साथ  वोट  नहीं  करते  हैं।
 हर  यह  जो  हमारे  शर  उन  के  बीच  में  अन्तर
 है  वह  उन  को  समझना  चाहिए।  ह: है  मगर
 बच्चा  ख़राब  होता  है.  दगा  करता  है,  गलत
 काम  करता  है  तो  उसके  शुभचिंतक
 मां,  बाप  शादी  डाट  डपट  कर  सही  रास्ते
 पर  लाने  की  कोशिश  करते  है,  उस  बच्चे  का
 कान  पकड़  कर  उसे  सुधारना  चाहते  हैँ।
 ठीक  वही  बात  इस  सरकार  के  लिए  लागू
 होती  है।  हम  इसे  डाट  डपट  कर  शौर  ज़रूरी
 हो  जाय  तो  कान  पकड़  कर  भी  सही  रास्ते
 पर  लाना  चाहने  हैं,  सुधार  कराना  चाहते
 हैं  जबकि  भाप  उसे  जान  से  ही  मार  डालना
 चाहते  है।  ड्राप  उसे  सुधारना  नहीं  बल्कि

 बिलकुल  खत्म  कर  देना  चाहते  हैं।  कांग्रेस
 सरकार  का  तख्ता  ही  उलट  देना  चाहते  हैं
 जबकि  हम  उसे  कायम  रखना  चाहते  है।
 अलबत्ता  अगर  उस  में  कोई  ख  नी  है  तो  चका

 सुधार  भ्रवर्य.)  करना  चाहे  हैं  V

 हमारा  सुझाव  उनको  सुधारने  करे  लिए  होता
 है  जबकि  धाप  का  उत  को  उलटने  का  होता
 है  यही  हमारे  पौर  भाप  में  फर्क  है।

 की  wo  मो  बनी:  उपाध्यक्ष  महोदय,
 मैं समझता  हूं  कि  यह  बिल  जो  हमारे
 सामने  है  शासक  दल  इसे  झपने

 बहुमत
 से

 अवश्य  पास  करा  लेगा।  कुछ  बहुमत  के
 आधार  पर  और  कुछ  कानूनी  उल्लंघनों  के
 कंधार  पर  यह  पास  तो  हो  ही  जायगा  लेकिन
 मैं  समझता हूं  कि उस  दिन  जब  एक  उत्तर  दि
 को  मामला  चाोयो  लैंड  एक्वीजिशन  का  और

 etc,  Bill
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 जिसमें  कि  कानपुर  के  एक  बहुत  बड़े
 सरमायेदार  जो  इस  सदन  के  सदस्य  भी  रह
 चुके  हैं,  राम  रतन  गुप्ता  थे,  उन  की  ज़मीन
 को  ठीक  करने  के  लिए  उस  को  कानूनों  बनाने
 के  लिए  भअ्रध्यादेश  जारी  किया  गया  था।

 मुझे  याद  हैं  कि  शिन्दे  साहब  जिस  मंत्रालय
 में  राज  हैं,  उस  के  मंत्री  उस  वक्त  पाटिल  साहब
 मे  और  पाटिल  साहब  के  कहने  के  अनुसार
 बह  भ्रष् मा देश  इसलिए  लागा  गया  था  राष्ट्रपति
 ी  का  कि  उस  जमीन  की  किसी  इंडस्ट्री
 के  लिए  जरूरत  थी  और  वह  इंडस्ट्री  राष्ट्र
 के  हित  में  शोर  उस  वक्त  राष्ट्रीय  कम  से
 कम  मांग  यह  थी  कि  उस  में  ऐसा  सामान
 बनाये  जोकि  देश  को  सुरक्षा  के  लिए  लगाया
 जाय  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  सुप्रीम  कोर्ट
 के  जजमंट  के  बाद  राज  झगर  सुप्रीम  कोर्ट
 के  जजमंट  की  यह  दुरणा  हो  चुकी  है  इस

 कानून  में  इस  सदन  में  तो  मैं  समझता  हूं  कि

 कुछ  दिन  में  ऐसा  होगा  कि  सुप्रीम  कोर्ट  की

 कोई  इज्जत  या  जजमेंट  की  कोई  बात

 हमारे  देश  में  नहीं  रह  जायगी।  इसलिए
 मैं  आप  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  राज

 हमारे  प्रधान  मंत्री  इस  बात  पर  सोचे  विचार  क  रे
 क्योकि  सजा  दल  के  जिन  लोगों  ने  वोट  इस
 बिल  के  पक्ष  में  दिये  जब  वह  भाषण  दे  रहे
 थे  तो  साफ़  मालूम  होता  था  कि  वह  इस  के
 पक्ष  में  नही  हैं  हालांकि  कुछ  अनुशासन  के
 आधार  पर  राज  उन्होंने  उस  के  पक्ष  में  वोट
 दिया  है  क्योकि  संस्था  का  अपना  प्रशासन
 है  भौर  बह  उस  को  मानना  चाहते  हैं।  मैं  भाप

 से  कहूंगा  कि  पिछली  मर्तबा  यह  'भ्राश्वासन

 दिया  गया  था  इसी  सदन्  मे  जबकि  श्री  रास

 रतन  गुप्ता  का  मामला  था  झौर  कहा  यह  गया

 ला  कि  इस  तरोके  से  संशोधन  नहीं  लाया  जायगा

 राज  भी  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  यह  संशोधन

 बिला  सोचे  समझे  लाया  गया  है  और  सरकार

 मे  कुछ  गलत  तरीके  जमीनों  को  जो  ले  लिया

 था  दिल्ली  शहर  में  उनको  बैलिडेट  करता

 है।  मैं  यह  जानता  हूं  कि  कालोनाइजर्से
 जो  हैं  कुछ  उन  में  बहुत  करान  हैं।  मैं  यह

 शाह,  Ent

 भी  जानता  हूं  इसे  संसद  के  एक  माननीय
 सदस्य  हैं  कौर  जोकि  सत्ता  दल  से  सम्बन्धित

 हैं  वह  खुद  एक  बहुत  बड़े  कालोनाइजर हैं
 और  जमीनों  को  गड़बड़ी  करते  हैं

 शो  दिय  नारायण  :  दोनों  तरफ़  है  |
 उधर  भी  है  ।

 बबी  wo  सो०  बनर्जी  :  मैं  भाई  शिव
 नारायण  जी  से  कहना  चाहता  हूं  कि  जब
 कोई  भाषण  दे  रहा  हो  तो  उसे  सुनिये  ।  मालूम
 होता  है  कि  आप  को  किसी  ने  मिक  कोट  दे
 दिया  है  इसलिये  धाप  ऐसी  बात  कहते  हैं  1

 नबी  शिव  नारायण  :  ले  लो  हम  तुम्हें
 दे  देंगे  t

 eh  स०  मो०  बनर्जी:  श्राप  द्वि  उस  कोट
 को  रक्खे  रहिये  ।  भ्र गली  दफ़  चुनाव  में  उस
 को  बेचना  हूँ  ।

 xasz

 Mr.  Deputy-Speaker:  Order  order.
 May  I  remind  the  hon.  Member...

 Shri  s.  M.  Banerjee,  Why  should
 they  disturb  me?

 Mr,  Deputy-Speaker:  May  I  remind
 him  that  he  is  supposed  to  make  some
 contribution
 being  a  little  aerious.
 bringing  in  extraneous  matters?

 Shri  8.  M.  Banerjee:
 serious  about
 Perhaps,  you  did  not  follow  Hindi..

 to  the  deliberations  by
 Why  is  he

 What  is  un-
 it?  What  did  I  say?

 Mr,  Deputy-Speaker:  I  have  follow-
 ed.  Let  him  conclude  now.

 Shri  S.  M.  Banerjee:  Why  are  you
 allergic  to  mink  coat.  I  am  not  talk-
 ing  of  the  Prime  Minister’s  mink
 coat.  You  should  have  taken  it  ina

 sporting  spirit.

 मैं  कह  रहा  था  कि  श्री  राम  रतन  गुप्ता

 को  यहां  सदन  में  मदद  की  गई  ia  और  आज
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 थी  मदद  की  जा  रही  है  राम  रतन  गुप्ता  से
 भाप  लोग  इतने  खुश  क्यों  हैं  ?

 मैं  कहता  gf  fe  ove  इस  सदन  में  पाटिल
 साहब  जिनको  कि  बम्बई  की  जनता  ने  हराया
 था  उन्हें  जबरदस्ती  भ्र ध्या देश  लाना  पढ़ा
 शौर  उस  भप्रध्यादेश  के  प्राकार  पर  गलत  तरीके
 से  बहुमत  फे  झाधघार  पर  एटार्नी  जनरल  के
 फैसले  के  खिलाफ

 Shrimati  Lakshmikantamma  (Kham-
 mam):  Does  it  add  to  the  prestige  of
 This  House?

 Shri  हम  N.  Tiwary:  How  much
 time  has  been  given,  Sir?  We  were
 given  only  two  minutes.  (Interrup-
 tions),

 Shri  8.  M.  Banerjee:  You  are  the
 only  person  who  can  stop  me.  They
 cannot  stop  me.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Please  con-
 clude.

 Shri  S.  M.  Banerjee:  Do  you  con-
 sider  all  Congressmen  to  be  Marshals
 or  what?  They  cannot  stop  me  (In-
 terruptions).

 Shriaati  Lakshmikantamma:  I
 would  हिय  द  you  to  3९१  that  decorum
 is  maintained  and  ९९:  ता  standards
 are  obscrved  in  the  House  ()nterrup-
 tions).  This  is  a  shame.  (Interrup-
 tions).

 Shri  8.  M.  Banefjee:  She  is  allergic
 to  me.  I  do  not  know  why.

 Shrimati  Lakshmikantamma;  What
 is  allergic  about  it?

 The  whole  world  is  watching  what
 you  are  doing.

 aft  Wo  को  बैनरों:  :  में  कह  रहा  था

 कि  इस  कानून  के  बारे  में  जरा  सरकार  सोचे  ।

 दाज  इसको  पास  न  करे  ।  कोई  जल्दी  नहीं

 है  ।  एटर्नी  जनरल  को  इसे  भेजा  जाए  ताकि

 बह  झपता  मत  इसके  बारे  में  द ेसके  |  उनका

 मत  आ  जाते  के  बाद  ही  कोई  फैसला  किया
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 जाए  1  हाजिर  ऐसी  जल्दी  भी  क्या  है  t  मैं
 नहीं  समझता  हूं  कि  भ्रमर  इसको  पास  से
 किया  जाए  तो  कोई  बहुत  ज्यादा  देश  का  था
 दिल्ली  का  नुकसान  हो  जायेगा  |

 प्रीत  मे  मैं  यही  कहना  चाहता  हूं  कि
 सरकार  इस  पर  विचार  करें  धौर  एटर्नी
 जनरल  की  राय  इसके  बारे  में  झबरी  ले  |

 Shri  Mohamea  jJmam:  There  has
 been  so  much  of  opposition  to  this  Bill
 and  confusion  on  either  side  of  the
 House  that  the  Government  will  be
 well  advised  to  withdraw  this  Bill  and
 bring  forward  @  comprehensive  Bill
 in  some  other  session,  as  has  been
 suggested  by  various  members  in  this
 House.  This  Bili  had  been  introduced
 not  in  the  interest  of  the  country  or
 the  nation  but  to  legalse  the  illegal
 acts  committed  so  far  by  Government,
 to  perpetuate  those  illegal  acts  and
 to  enable  Government  to  repeat
 illegal  acts  in  future.  This  legislation
 also  aims  at  nullifying  the  judgment
 of  the  highest  court  in  the  land.

 This  Act,  it  has  been  admitted,  is  an
 archuc  one.  lt  was  passed  as  long
 a»  ‘1894,  It  requires  various  modifica-
 tions,  and  Member  after  Member  has
 expressed  his  desire  that  a  compre-
 hensive  investigation  regarding  the
 working  of  this  Act  be  undertaken
 and  a  comprehensive  Bill  brought
 forward.

 It  must  be  understood  that  the  Land
 Acquisition  Act  is  q  confiscatory  and
 expropriatory  measure.  It  aims  at
 acquiring  lands  of  individuals,  ac-
 quiring  their  private  lands,  perhaps
 their  only  means  of  living.  The  indi-
 vidual  is  asked  to  undergo  this  sacri-
 fice  in  public  interest  for  a  public  pur-
 pose,  When  he  undergoes  this
 sacrifice,  it  is  quite  necessary
 that  proper  steps  are  taken  to
 rehabilitate  him  so  that  he  may
 not  lose  his  means  of  living,  20
 that  he  may  be  assured  that  his  posi-



 Land  Acquisition 3355

 [Shri  Mohammed  Imam]
 tion  will  not  be  worse  than  what  it
 was  before.

 This  Act,  as  it  at  present  stands,
 has  a  great  damaging  effect.  It  is
 necessary  that  the  entire  Act  be  re-
 viseq  and  so  framed  that  it  will  not
 operate  to  the  prejudice  of  the  per-
 son  whose  land  is  compulsorily  ac-
 quired.

 I  wonder  whether  this  Bill,  if  it
 can  be  passed,  if  it  is  passed,  will  be
 in  order.  The  Bill  as  finally  passed
 must  include  all  the  amendments  that
 have  been  passed.  In  my  cpiniti,  the
 various  amendments  that  have  been
 carried  as  declared  by  the  Deputy-
 Speaker—the  Deputy-Speaker  unedui-
 vocally  declared  them  passed—should
 be  incorporated  in  the  Biil  in  its  final
 form.

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  hon.
 Member  was  not  here  when  the  divi-
 sion  took  place.

 Shri  Mohamed  Imam:  It  has
 stated  that  there  was  gq  _  subsequent
 division.  I  must  submit  with  all  due
 respect  that  that  is  illegal  and  that
 it  is  not  authorised  by  law.  When  the
 Speaker  gives  his  decision  Gefinitely
 that  a  certain  amendment  has_  been
 passed,  there  is  no  provision  either  in
 the  rules  of  procedure  or  9  the  Con-
 stitution  to  reopen  it.

 been

 Shri  A.  T.  Sarma:  No,  it  can  be
 reopened.

 Shri  Mohamad  Imam:  With  due
 respect,  he  cannot  reopen  it.  The
 decision  stards.  According  to  the  de-
 cision,  a  |  those  amendments  have  bzen
 passed  and  they  should  be  incorporat-
 ed  in  the  Bill.  So,  if  the  Bill  is  passed
 without  incorporating  all  those  amend-
 merts,  then  I  am  afraid  the  whole
 procedure  is  illegal,  the  Bill  in  the  final
 form  cannot  operate  and  cannot  be-
 come  law.

 So,  on  these  grounds  I  oppose  the
 passing  of  this  Bill  and  I  advise  the
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 Mover  of  this  Bill  in  all  humility  to
 withdraw  it.  No  time  is  lost.  There
 is  still  time  for  the  expiry  of  the  ordi-
 nance,  another  four  months  more.  So,
 he  will  do  well,  in  deference  to  the
 wishes  of  a  large  number  of  members,
 to  withdraw  this  Bill  and  bring  it
 again  in  the  next  session  of  Parlia-
 ment,  which  session  is  not  far  off.  So,.
 I  oppose  this  Bill.

 Shri  Annasahib  Shinde;  I  share  the
 concern  of  the  House,  and  all  the
 hon.  Members  have  expressed  concern
 over  the  various  provisions  of  the  Bill.
 I  do  not  want  to  enter  into  elaborate
 arguments  at  this  stage  because  I  have
 already  explained  the  purpose  for
 which  the  Government  had  to  bring
 forward  this  Bill.

 Shri  Bibhutj  Mishra,  cne  of  the
 senior  members  of  this  House,  desir-
 ed  that  Government  should  give  a
 firm  assurance  to  the  effect  that  the
 entre  framework  of  the  Act  would  be
 gone  into.  May  I  repeat  that  I  have
 already  in  my  preliminary  observations
 stated  that  a  committee  of  Members  of
 Parliament  will  be  constituted,  and
 since  it  is  a  subject  falling  in  the  con-
 current  List,  representatives  of  the
 State  Governments  wi'l  also  have  to  be
 associaed  with  that  committee.  As  soon
 as  the  report  of  that  commttee  is
 available,  we  shall  examine  the  entire
 framework  of  the  Act,  and  Govern-
 ment  will  come  forward  with  qa  new
 legislation.  But  for  the  time  being,
 due  to  some  technical  difficulties  we
 have  to  bring  forward  this  legislation.
 No  disrespect  to  the  judgment  of  any
 court  is  meant  thereby.  Therefore,
 I  commerd  this  Bill  to  the  House.

 Shri  Himatsingka:  May  I  also
 suggest  that  the  draftsmen  should  be
 a  little  more’  careful,  so  that  the
 Minister  may  not  have  to  bring  an
 amendment  immediately  after  jt  is  in-
 troduced.  Another  fact  is  the  Fin-
 ancial  Memorandum  was  also  not
 attached,  it  was  added  iateron.  These
 things  should  be  looked  into  by  the
 office,  otherwise,  there  will  be  diffi-
 culty.
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 Mr.  Deputy-Speaker:  The  question
 is:

 “That  the  Bill.  as
 pacsed.”

 Mr,  Deputy-Speaker:  Let  the  Lob-
 bies  be  cleared.

 The  lobbies  have  been  cleared.
 Shri  Tennet]  Viswanstham:  On  a

 point  of  information,  Sir.  Are  you  ai-
 lowing  the  members  of  the  Rajya
 Sabha  to  sit  in  the  House  at  the  time
 of  Voting.

 Mr.  Deputy-Speaker:  So  long  as  he
 is  not  voting,  if  there  is  any  Rajya
 Sabha  member....

 Shri  Tenn*ti  Viswanatham:  The
 question  is  not  whether  they  are  vot-
 ing  or  not.  They  oughi  not  to  sit  at
 the  time  of  the  voting.  The  lobbies
 are  clearerl  means  those  who  are  not
 members  of  this  House  should  not  sit.

 amended,  be

 This  is  a  very  simple  rule.  In  our
 Assembiies,  we  do  not  allow.

 Division  No.  6]  AYES

 Shrimati  Indira
 Shri  K.  R
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 Mr.  Deputy-Speaker:  No  seats  have
 been  allocated  to  them.  They  can
 sit  here,  but  they  are  not  voting.

 Shri  V.  Krishnamoorthi:  How  can
 we  be  sure  that  they  are  not  voting?
 They  should  raise  both  their  handg  at
 the  time  of  voting  (Interruptions).

 Mr.  Deputy-Speaker:  When  a  Minis-
 ter,  who  is  a  member  of  the  Rajya
 Sabha,  pilots  a  Bill,  he  sits  here.  He
 has  &  right  to  sit.

 Shri  Dattatraya  Kunte:  As  ७  matter
 of  convemence,  the  rules  can  be
 amended.

 Mr.  Deputy-Speaker:
 is:

 The  question

 “That  the  Bill,  as  amended,  be
 passed.”
 I  request  hon.  members  to  use  both
 the  hands  simultaneously.

 The  Lok  Sabha  d  rided.

 [18.22  hrs.
 Mandal,  Shri  Yamuna

 प्पा  ‘asad
 Mane.  Shri  Shanharrao
 Mirandi,  Shri

 Ahirwar,  Shri  Nathu  =  Dhulcs':war  Meena,  Shri
 R  Dixit  Shri  a  C

 Aga,  Shri_Ahmad  Gandhi.
 Ahmad.  Dr.  £  Ganesh

 Ahmed,  Shri  F.  A
 Azad,  Shrj  Bbagwat  Jh, 28  ri  agwa  a

 haw
 Bajpaj,  Snr)  viaya  Dhar

 game  eat
 Bedubrata

 ara,
 Barupal,  Shri  P.  L.
 Baswant,  Shri
 Bhagat,  Shri  B.  R.
 Bhandare,  Shri_R.  D.
 Bhargava,  Shri  B._N.
 Bhattacharyya
 Bohra,  Shri  Onkarlal

 Singh,  Shr

 Cheattenit
 Shri  Krishna

 Chaturvedi  Shri  R.  L.
 udhary,  Shri  Nitiraj

 iY.  B.
 ury,  Shi  Val-

 Dalbiy  Si  th,  Shri
 Deo,  Shri  T.
 Deoghare,  Shri  N.  R.

 ‘Shri  c.

 Ganga  Devi,  Shrimati
 Ganpat  Sahai.  Shri
 Gautam,  Shri  ©,
 Gavit,  Shri  Tukaram
 Ghosh,  Shri  PL  K.

 Gupta  Shri  Ram  Kishin
 Hajarnawis,  Shri
 Himatsingka,  Shri
 Yadhav,  Shri  Tulsidas
 Jadtv,  Shri  दि  N.
 Jagjiwan  Ram,  Shri
 Kahandole.  Shrj
 Kamble,  Shr
 Kamla  Kumari  Shrimati
 Katham,  Shri  B.
 Kavade,  Shri  B.  R
 Kedaria,  Shri  C.  M.
 Keshri,  Shri  Sitorem
 Khanna,  Shri  P.  K.
 Kinder  Lai,  Shri
 Kureel,  Shri  B.  N
 Laxmikantamma,
 Lalit  Sen,  Sh n,
 Laskar,  Shri  N.  R
 Bea

 Shri  Cc.  H.
 utfal  Ha

 ब्
 Sh:  ri

 Mahida,  Shri
 Narendra  Singh

 Malimariyappa,  Shri

 Shri-

 Masuria  Din,  Shri
 Menon  Shrj  Govinda
 Minimata,  Shrimati  Agan

 Dass  Guru
 Mishra,  ‘Shri  Bibhuti
 Mishra,  Shri  G.  0.
 Mondal,  Dr.  P.
 Mrityunjay  Prasad,

 Shri
 Mudrika  Singh,  Shri

 Mukeriee,  Shrimati har
 Nageshwar,  Shri  M.  N,
 Naghnoor,  Shri  M,  N,
 Nahata,  Shri  Amrit
 Oraon,  Shri  Kartik
 Pahadia.  Shr
 Pandit  Shrimati  Vijaya

 Lakshmi
 Panigrahi,  Shri  Chint3-

 Pant,  Shri  K.  C
 Parmer,  Shri  Bhalji
 bha

 Pratap  Singh,  Shri
 Patel,  Shri  mubhai
 Patil,  Shri  C.  A.
 Patil,  Shri  Deorao

 a
 ह: उ
 Pramanik,  Shri  J,  N..
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 है  की  Shri  Shafi
 Raedhabai,  Shrimati

 Ram  han,
 Ram  Subhag  Singh  Dr.
 Ram  Dhan,  Shri. Ram  Sewak,  Shri
 Ram  Swarup,  Shri

 Ramshekhar
 Prasad ngh.

 Ranghir’  Singh
 Rane,  Shri
 Reso  Shri  K  Narayana
 Rao,  Dr.  ्  K.  R.  ्य
 Reddi,  Shri  ७  8.
 Reddy  Shri_  Ganga
 Roy.  Shri  Bishwanath
 Sadh  Shri
 Saha,  Shri  S

 Saleem,  Shri  M.  Y.

 Abraham,  Shri,
 K.  M

 Amat,  Shri  D.|
 Amin  Prof.  R.  K.
 Amin,  Shri  Ramachan-

 Py,  oti-moy
 Berwa,  Shri  Onkar  Lal
 Bharat  Singh.
 Chittybabu,  Shri

 UUs  a  a  NUS  ‘cag
 Dhirendranath,  Shri
 Dipa  Shri  A
 Esthose.  Shri  P.  P
 Fernandes  Shri  George
 Gopalar,  Shri  D.  5

 ta,  ri  Kanwarlal
 Gupta,  Shri  Lakhanlal
 Jena,  Shri  D.
 Jha,  Shri  Bhogendra
 Joshi,

 Shri  Jagannath
 80

 Banerjee
 Basu,

 Shri  K.  M.  Kaushik  (Chanda):  The
 machine  is  not  working.
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 Salve,  Shri  N.  K.
 Sambandhan,  Shri  S.
 Sarma,  Shri  T
 Satva  arain,  Singh,

 5  4  AU,  Shri ayyad
 Sen,  Shri  Deven

 Shri  Pp.  G.
 Sethi,  Shri  P.  C.
 Shah  Shri  Shantilal
 Shankaranand,
 Sharma  Shri  0.  ९
 Shashi  Ranjan.  Shri
 Shastri  Shri  8.  N
 Shastri.  Shri  Ramanand
 Sheo  Narain,  Shri
 Sheth,  Shri  'T.
 Shinde.  Shri  Annasahib
 Shiv  Chandrika  Prasad,

 5
 Shukla,  Shri  s  N
 Siddayya,  Shri

 NOES

 Joshi,  Shri  8
 Shri

 Kedar  Baswan,  Shi!
 Khan,  Shri  Ghayoor  Ali
 Khan  Shri  Latafat  Ali
 Khan,  Shri  Zulfigqaur  Ali

 Kothari.  Shri  8.  Ss. Krishnamoorthi,  Shri  पे.
 Kunte,  Shri  Dattatraya
 Madhok,  Sh

 rH
 Ba]  Raj

 Madhukar,  Shri  K.  M
 Muajhi,  Shri  M

 Mangalathumadom  Shri
 Misra,  Shri_Srinibas
 Mody,  Shri  Pi
 Mohamed  Imam,  Shri
 Molah  hri
 Naik,  Shri  R

 58.23  hrs,

 otc.  Bat  3360

 Siddeshwar  Prasad,
 Shri

 Singh,  Shri  D.  N.
 anki,  @hri  8.  M.

 Shs.  A.  5.

 Vajpayee  Shri  A.B.
 Veerappa,  Shri  Rama-

 dr;
 Yadab  Shri  N.  P.
 Yadav,  Shri  Chandra

 Jeet,  Shri

 Nair.  Shri  Vasudevan
 mar,  Shri  D,

 Patel  Shri  Manibhai  J.
 Patil,  Shri  N.  R.
 Patodia  Shri  D.  N
 Ram  Singh,  Shri
 Ray,  Shri
 eae

 Narain  Singh,
 Se  Dr.  Ra
 Sharda  Nand,  Shri
 Sharma,  Shri  B.  S,
 Sharma  Shri  N.  S.
 Shastri,  Shri  Shiy

 Umanath,  Shri
 ansh  Narain,  Shri

 Viswanathan  Shri  G.

 Viswanatham,
 Shri  Ten-

 ni

 BUSINESS  OF  THE  HOUSE
 Shri  S.  A.  Dange  (Bombay  Centra!

 South):
 ing.

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  result  of
 “the  division  is  Ayes  149;  Noes  62.

 The  machine  is  not  work-  The  Minister  of  Parliamentary
 Affairs  and  Communications  (Dr.  Ram
 Subhag  Singh):
 nounce  that  the  business  in  the  House
 for  tomorrow,  the  7th  April,  967  will

 Sir,  I  beg  to  an-

 The  motion  was  adopted.
 be  as  follows:

 ()  Further  consideration  and
 passing  of  the  Minerel  ह...


